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 लोक-सभा

 ११  REGR

 ०  हश्र  दाक )

 ee oe

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 केरल  में  समग्र  हारा  भूमि  का  कटाव

 +

 (sit  यदा पाल  fae  :

 थो  श्र०  Fo  गोपालन  :

 श्री  रखना  सिह  :

 छी  मालिंगा उन

 थी  प्र०  |- ,  aq

 Fgox.
 श्री  कपूर  सिंह  :

 श्री  ७ कसर  लाल

 श्री  कोया  :

 श्री  इब

 श्री मे०  Fo  कुमारन  :

 थ्रो  नमूना

 Lat  वासुदेवन  नायर

 क्यां  गह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  राज्य  में  इस  वर्ष
 दो

 गांव  समुद्र  के  कटाव  से  बह  गये  हैं

 लगभग  सौ  परिवार  बेघर  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  सहायता

 ———————  ————

 मूल  ्

 २६६८९
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 गह-कायम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  केरल
 में  समुद्र  द्वारा  भूमि  का

 कटाव  होने  का  बारह  गांवों  तथा  २१  प्रत्य  स्थानों  पर  प्रभाव  पड़ा  था  |

 (@)  सहायता  कार्यों  के  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  सहायता  के  लिये  राज्य  सरकार  से  कोई

 रोध  प्राप्त  नहीं  हुमा  था
 |

 श्री  यदा पाल  सिंह
 :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  की  तरह  से  केरल  सरकार  ने  कोई  रिक्लेमेदान

 नहीं  बना  रक्खी  है  जिससे  उनका  बचाव  हो  सके
 ?

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  उनको  पता  ,  ,

 मंत्री  निदा  )
 :  भूमि  कटाव-विरोधी  रक्षा  कार्यो  की  यह  योजना  उस  राज्य

 की  पंचवर्षीय
 योजना  में  सम्मिलित  है  ।  उनकी  योजना  में  लगभग  ३,६०,००,०००  रुपये  का  उपबन्ध

 है  ।

 श्री  यदापाल  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  यह  नैचुरल  कमिटी
 पौर

 हम  को  उसका

 मुकाबला  करना
 तो

 उनके  लिये  सरकार  FAT  फाइनेन्शल  एड  दे  रही  है
 ?

 pat  नन्दा
 :

 इस  प्रयोजन  के  लिये  पंचवर्षीय  योजना  में  शत  प्रतिशत  सहायता  हूँ  ।

 शी श्र  ०  क०  गोपालन  :  क्या  राज्य  सरकार  ने  पिछले  महीनों में  वहां  की  हाल  विपत्तियों

 के  बारे  में  केन्द्र  को  लिखा  है  ae  क्या  यह  सच  है
 कि

 उन्होंने  ६२  लाख  रुपये  के  भ्रनुदान की  प्रार्थना

 की  यदि  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  केन्द्र  ने  कितना  रुपया  दिया  हें  प्रथम  राज्य  सरकार  की

 इस  प्रार्थना पर  केन्द्र  की  प्रतिक्रिया क्या  है  ?

 चन्द्रशेखर  :
 वर्तमान  विपत्ति  के  बारे  में  हमें  राज्य  सरकार से  कोई प्रार्थना  प्राप्त

 नहीं हुई  है  ।  जिस  site  माननीय  सदस्य  का  उल्लेख  है  वह  बात  यह  है
 कि

 उन्होंने  समुद्र  द्वारा  भूमि के

 कटाव  को  रोकने  के  उपायों  के  जिसमें  बाढ़  नियन्त्रण  भी  सम्मिलित  ६०  लाख  रुपये के

 रिक्त  व्यय  की  मांग  की  है  ।

 fait श्र०  क०  गोपालन  :
 मेरा  प्रश्न

 था
 कि  कया  राज्य  सरकार  की  प्रार्थना के  अनुसार

 केन्द्र  ने  हमें  उन्हे  कोई  रुपया  दिया  है  ।

 para  महोदय  :
 वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उस  मांग  में  से  कुछ  दिया  गया  हैं

 ॥

 1  श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  यह  प्रार्थना  मुख्य  मन्त्री  से  प्रभी  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई
 हैं

 ।  इसे  योजना

 mart  के  पास  भेज  दिया  गया  है  वे  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  समय  कौन  से  निवारक  उपाय  किये  जा  रहे

 हैं  ग्रोवर  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  ३,६०,००,०००  रुपये  के  उपबन्ध  में  से  कित  नी  राशि इन  पर

 wa  की  गई  है  ?

 महोदय
 :

 यह  एक  सामान्य  प्रश्न  है  प्रौढ़  उस  योजना  के  बारे  में  नहीं  है  जिस  पर  हम  चर्चा

 कर  रहे  हैं  ।

 fat  रघुनाथ  सिंह  :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  निवारक  उपाय  किये  गये

 ध्  wast में
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 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  द्वितीय  योजनावधि  में  लगभग  २०  मील  लम्बी  तटीय  पट्टी  को  समुद्र

 द्वारा  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  काम  के  लिये  लिया  गया  था  और  वह  काम  पुरा  हो  गया  है  ।  तीसरी

 योजनावधि  के  लिये  माननीय  गुह-कार्यों  मन्त्री  पहले  ही  बता  चुके  हैं  कि  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  रोकने

 के  काम  के  लिये  Go,00  रुपये  का  उपबन्ध  है  ।
 इस  राशि  को

 बे
 समुद्र  तट  की  लगभग

 यश

 मील  लम्बी  पट्टी  के  संरक्षण  के  लिये  इस्तैमाल  ट्रिग  ।

 श्री  कपूर  सिह :  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  यह  विशेष  विनाश  समुद्री  भूकम्प  के  कारण

 gals  प्रिया  नियमित  ज्वारभाटे  से  |  यदि  ज्वारभाटे  से  ्  हो  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  गा गांवों

 के  प्रतिरोपण का  है  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  किस  वैज्ञानिक विधि  सें  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  होता  इस  बारे में  तो

 नहीं  जानती  परन्तु  जिन  परिवारों  पर  वास्तव  में  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  उन्हें  प्राय  स्थानों  में

 बसा  दिया  गया  है  ।

 श्री  कपूर  सिंह  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  नियमित  ज्वारभाटे  के  कारण  है  |

 श्री  नन्दा  कुछ  इलाकों  में  ऐसा  ऐसा  ज्वारभाटे  के  कारण  भी  होता  है  परन्तु  यह  ज्वारभाटे  के

 कारण  नहीं  ह  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  माननीय  उप मन्त्री  ने  कहा  है  कि  इस  विशेष  मामले  में  केरल  सरकार

 ने  किसी  विशिष्ट  सहायता  की  मांग  नहीं  की  है  ।  कया  मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  इस  तथ्यकी

 दिला  सकता  हूं  कि  कम  से  कम  उनके  एक  श्री  इस  दुखद  घटना  के  दौरान  वहां  हो

 हैं  पौर  क्या  मैं  जान  सकता
 ह  कि  क्या  उस  विशेष  मन्त्रालय  ने  इस  बारे  में  ग  ह-कार्य  मन्त्रालय को

 कोई  प्र  निवेदन  दिया  है  तथा  पीड़ितों  की  तुरन्त  सहायता  करने  पर  जोर  दिया  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  इस  विशेष  प्रश्न  का  सम्बन्ध  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  के  कारण  हुई

 प्राकृतिक  विपत्ति  से  है  जबकि  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  समुद्र  ETRT  भूमि  कटाव  का  सामान्य  क्रम  सिचाई

 कौर  विद्युत  मन्त्रालय  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  उस  मन्त्रालय  का  सम्बन्ध  मेरा  विचार  है

 कि
 केन्द्रीय  जल  तथा  नियम  ara  ने  केरल  में  एक  अधिकारी  भेजा  था  जिसने  ईग्लैण्ड में  समुद्र  द्वारा

 भूमि  कटाव  का  प्रशिक्षण  लिया  था  ।  उसने  सलाह  दी  केरल  सरकार उस  पर  कुछ  कार्यवाही कर

 रही
 है  ।

 महोदय  श्री  चेट्टियार  |

 pat  वासुदेवन सायर  :  क्या  मैं

 भिण्डी  महोदय  :  मैं  श्री  चेट्टियार  को  बुला  चुका  हूं  मैं  बाद  में  उन्हें  अवसर  दे  दंगा  ।

 pat  रामनाथन  चेट्टियार  :  एक  माननीय सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  अनुपूरक प्रश्न  के  उत्तर  में

 माननीय  गुह-कार्य  उपमन्त्नी  ने  कहा  था  कि  ६०  लाख  रुपये  की  सहायता का  .  जो  कि  एक  करोड़

 से  कुछ
 ही  कम  योजना  आयोग  को  सौंप  दिया  गया  है

 ।
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि  केरल  राज्य  में

 मूल  ग्रेजी  में
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 समूद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  के  महत्व  को  देखते  हुये  क्या  सहायता  के  लिये  किसी  ऐसे  झावेदन-पत्न  पर  यदि

 वह
 एक  करोड़  रुपये  से  कम  योजना  प्रयोग  को  भेजें  बिना  स्वयं  गुह-कार्य  मन्त्रालय  ही  विचार

 तथ

 स्वीकृत  नहीं  कर  सकता  ?

 पत्नी  नन्दा
 मैं  सदन  को  बता  दू  कि

 योजना  आयोग  पहले  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  चुका

 है  उसने  अपना  निर्णय  दे  दिया  है  ।

 रियल  महोदय  :
 श्री  जाघव  ।

 थ्री  रा०  स०
 चार  वर्ष  पुर्व  यह  कटाव  शुरू  हो  गया  तब  यह  कहा  गयां  था  इसकी

 रोकथाम  के  लिये  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है

 meq  महोदय  :
 श्री  जाधव  आपका ही  नाम  है

 ?
 मैंने  श्री  जाधव  का  नाम  बुलाया था  ।

 श्री  तुलसीदास  जाधव  :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  राज्यों  में  प्राकृतिक  विपत्तियों  के  आने

 पर  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  सहायता  का  कोई  प्रनुपाः  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :
 जी  हां  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  राय-व्यस्क  में  किये  गये  उपबन्ध  के  अति  -

 रिक्ति  यदि  कोई  afer  मांग  होती  है  तो  उसका  एक  भाग  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिया  जाता  है  ।

 श्री  रा०  स०
 तीन  चार  साल  पूर्व  ही  इस  कटाव  को  रोकने  के  लिये  कुछ  रुपया  इकट्ठा

 किया  गया  था
 |

 जब  वह  ३  करोड़  रुपया  उसके  सुधार  के  लिये  हे  तो  जो  नया  कटाव  हो  गया  है

 उसके  लिये  कितनी  रकम  रक्खी  गई  है  ?

 श्री  नन्दा
 :  यह

 २
 करोड़

 ७
 लाख  रु०  जो  प्लैन  में  था  उसमें  से  कुछ  रुपया  खर्चें  हो  चुका  है

 २  करोड़  के  करीब  खर्चे  हो  चुका  है  ।  उसके  अलावा  उनकी  मांग  है  ।

 eft  शिव  नारायण
 :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  १५०  फैमिंलीज इस  तबाह  गई  हैं

 उनको  तत्काल  क्या  सहायता  दी  गई  है  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :
 जिन  २७६  परिवारों  पर  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  का  प्रभाव  पड़ा  था

 उनमें  से  we  परिवारों  को  उसी  जिले  में  निकटवर्ती  स्थानों  में  बसा  दिया  गया  है  |

 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  इस  योजना  के  लिये  धन  स्वीकृत  करने

 से
 पहले  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बात  का  विश्वास  कर  लिया है  कि  समुद्र  द्वारा  भूमि  wera

 के  निवारण  की  योजनायें  प्रगतिशील  देशों  द्वारा  अपनाई  गई  श्रमिक  पद्धतियों  पर  आधारित

 थी ं?

 श्री  नन्दा
 :

 ऐसा  कर  लिया  गया  है  ।  ये  योजनायें  पूना  के  अ्रनुसन्धान  केन्द्र  में  किये  गये

 कुछ  प्रयोगों  के  परिणामस्वरूप तैयार  की  गई  हैं  ।

 pat  वासुदेवन  नायर
 :

 जब  मैंने  इस  प्रश्न  की  सूचना
 दी  थी

 तो  मैंने  इसे  सिचाई  कौर  विद्युत

 मंत्रालय  द्वारा  उत्तर  दिये  जाने  के  लिये  भेजा  था  क्योंकि  इस  विषय  की  उस  मंत्नालय  द्वारा  जांच  हो

 रही  है  wa  क्योंकि  कुछ  नामों  को  एक  साथ  जोड़ा  जा  रहा  यह  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  चला  गया

 at  इस  विषय  पर  मुंह-काय  मंत्रालय  से  प्रश्न  gor  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  क्योंकि  उनके
 तर  तय

 अंग्रेजी  में
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 नहीं हैं  ;  केवल  सिंचाई  विद्युत  मंत्रालय  ही  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  सकता है  ।  फिर भी  इस

 पपर  को  गृह-कर्म  मंत्रालय  द्वारा  उत्तर  दिये  जाने  के  लिए  रखा  गया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  इसकी  जांच  हो  सकती  है
 ।

 ६" है  कठ  गोपालन
 :  क्या  यह  बात  सरकार

 के
 ध्यान  में  है  कि  यदि  तत्काल

 वाही
 न  की  गई  तो  कुछ  स्थानों  में  राजपथ  तथा  रेलवे  लाइनों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  वाला  है

 ?

 स्थिति  का  सामना करने  के  लिए  क्या  केन्द्र  उन्हें  तुरन्त  आवश्यक  सहायता  देगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही के  लिये  सुझाव  है  ।

 सम्पूर्ण नन्द  समिति

 +

 |
 भी  भागवत  AT  :

 श्री  ब्नासुदेवन  नायर

 *gog.d  श्री  वारियर

 |  थी  fo  ०  भास्कर

 शी  रामचन्द्र  इलाका

 |  श्री  घलेदवर  मीना

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  के  सम्बन्ध  में  सम्पूर्णानन्द  समिति

 सिफारिशों पर  विचार  कर  लिया  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  अन्तिम  निर्णय  क्या  है
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार साधक  मंत्री  हुमायूँ  :  सिफारिशों

 पर  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  द्वारा  १९६३  में  पचमढ़ी में  हुई  उसकी  पिछली  बैठक  में

 विचार  किया  गया  है  कौर  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 pat  भागवत
 हा  आजाद

 :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 यह  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  गया

 था  are  विगत  समय  में  विभिन्न  समितियों  द्वारा  दिये  गये  प्रतिवेदनों  के  अलावा  इस  प्रतिवेदन

 बिचार  करने  में  सरकार  को  झ्र  कितना  समय  लगेगा
 ?

 fart  कबीर  :  सिफारिशें  बहुत  सामान्य  प्रकार  की  थीं  ।  मैंने  उन्हें  देखा  है  ।  वास्तव

 में  वे  सिफारिशें  ऐसी  हैं  जो  पहले  ही  बहुत  समय  से  काय  रूप  में  रही  हैं  ।

 शी  भागवत  का  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  इस  समिति  की  सभी  सिफारिशों

 को  सम्पूर्णानन्द  समिति  की  स्थापना  से  भी  पहले  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  हे
 ?

 यदि  तो  इस  समिति

 को  किस  विशिष्ट  प्रयोजन  के  लिये  बनाया  गया

 श्री  हनुमान  कबीर  :  समय  समय  पर  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  करना  सदा  ही  वांछनीय  होता

 है  ;  परन्तु  मैं  उनमें  से  एक  सिफारिश  को  पढ़  देता  हूं
 :  मंत्रियों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा

 विचार  कर  लिये  जाने  के  बाद  ही  निर्णय  करना  चाहिये  जब  एक  बार  निर्णय  हो  जाये  तो  यह

 अखिल  भारतीय  नीति  बन  जानी  चाहिये  ।”  यह  स्पष्ट  है  ।

 मूल  ७ ह  में
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 श्री  वासुदेवन नायर  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  सभी  सिफारिशों  को  पहले ही

 क्रियान्वित किया  जा  रहा
 था

 ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  समिति
 के

 प्रतिवेदन  में  कोई  नई

 बात है  ?

 श्री  हनुमान  कबीर  मुझे  अफसोस  है  कि  मुझे  कोई  नई  बात  नहीं  मिली  है
 ।

 रेणु  चक्रवातों  :  सम्पूर्णानन्द  समिति  द्वारा  कुछ  बहुत  ही  विशिष्ट  सुझाव  दिये  गये

 तीन  प्रावस्थाओं में  शिक्षा  की  पद्धति  के  बारे  में  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  सरकार

 का  प्रस्ताव क्या  है  ।  क्या  सरकार  पहले  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  are  की  विभिन्न  समितियों  के

 प्रतिवेदनों  की  प्रतीक्षा  करेगा  गौर  फिर  निर्णय  करेगी  ग्रीवा  वह  उन  विशिष्ट  प्रस्तावों  जो

 सामान्य  रीति  के  नहीं  स्वयं  विचार  करेगी  ?

 श्री  हमा यून  कबीर  :  जैसा  कि  मैंने  अभी  प्रभी  कहा  है  सिफारिशें  सामान्य  रूप  को  थीं

 कौर  बहुत  विशिष्ट  नहीं  जहां  तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  क्रमों  का  लगातार  सवाल  किया

 जाता  ह  तथा  शिक्षा  पद्धति  में  कोई  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  नहीं  हो  सकता  |

 श्री  रामचन्द्र  उलाका
 :  क्या  मैं जान सकता  हूं  कि  क्या  सभी  राज्य  सरकारें  इन  सिफारिशों

 के  पक्ष  में  हैं  ;  यदि  तो  किन  राज्यों  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  तथा  क्यों
 ?

 थ्रो  हुमायूँ  कबीर  :  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  इन  में  से  किसी  सिफारिश  के  विरुद्ध  मत

 व्यक्त  नहीं  किया  क्योंकि  जैसा कि  मैंने  कहा  वे  ऐसी  चीजें  हैं  जो  सिद्धान्त  रूप  में  काफी  लम्बे

 समय  से  कार्यरूप  में  रही  हैं  ।  वास्तविक  क्रियान्विति  के  बारे  में  राज्यों  में  मतभेद  है  ।

 ty  चक्रवर्ती  :  वहं  गलत  बात  कह  रहे  हैं  ।

 fat dro  चे  यह  समिति  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  के  लिये

 नियुक्त की  गई  थी  कौर  मंत्री  महोदय  ने  जो  कुछ  कहा  है  उससे  लगता  है  कि  यह  समिति  अनावश्यक

 थी
 परन्तु  फिर  भी  इसे  बनाया  गया  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जहां  तक  राष्ट्रीय  नीति  विश्वविद्यालय

 माध्यमिक  शिक्षा  तथा  प्राथमिक  शिक्षा  से  सम्बन्धित  है  इस  समिति  की  सिफारिशें  क्या

 महोदय  :  यह  तो  एक  लम्बी  चीज  हो  जायेगी  ।

 लि  हनुमान  कबीर
 यहं  तो  लगभग  सारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देने  के  बराबर  होगा  ।

 पोती  सावित्री  निगम  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  क्या  इस  समिति  द्वारा  बच्चों  को  नैतिक

 तथा  घार्मिक  शिक्षा  देने  की  संभावना  की  कोई  जांच  की  गई  है
 ?

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  उस  प्रतिवेदन  को  देख  सकते  हैं
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  जी  हां  |

 pat  वाली
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  प्रतिवेदन  पर  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  विचार  किया  गया

 था
 परब  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 तब  उन्होंने  कहा  कि  कोई  नये  सुझाव  नहीं  हैं  ।
 इसलिये

 में

 साफ  साफ  जानना  चहता  हूँ
 कि

 यदि
 कोई  नये  सुझाव  नहीं  हैं  तो  कौन  सी  तें  सरकार  के

 धीन हैं  ?
 0]  व  oe  पा

 मूल  म्रंग्रजी  में



 २०  १८८५  )  मौखिक  उत्तर  २७०४

 ि  हनुमान  कबीर  शिक्षा  में  नीति  का  पुनर्विलोकन  होता  रहता  है  कौर  जैसा  कि  मैंने  कहा

 है  ,  उनका  लगातार  पुनर्विलोकन  होता  रहना  चाहिये  ।  जो कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  उन  पर  विचार  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  की  प्रत्येक  बैठक  होती  है  |

 महोदय
 :

 अगला  प्रश्न  ।  श्री  वॉरियर  ।

 श्री  ही०  चे  शर्मा  क्या  सरकार  की  नीतियां  जारी  रहने  वाली  नहीं हैं  ?

 wera  महोदय  :  श्री  वासुदेवन  नायर  |

 pat दी०  do  शर्मा  :  क्या  एक  एक  पल  के  बाद  परिवर्तन  होते  हैं
 ?

 ज्िध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  अगला  प्रश्न  ले  लिया  है  ।

 शिक्षा  कार्य
 क्रम

 श्री  वासुदेवन  नायर

 +¥ eo
 '

 श्री  वारियर

 स०  ना०  स्वामी  :

 शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  महिला  शिक्षा  परिषद्  ने  राष्ट्रीय  आपात  के  कारण  महिला  शिक्षा

 क्रम  में  की  गई  कटौती  को  पुनः  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  पर  जोर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार-साधक  मंत्री  हुमायूँ  जी  हां  ।

 कार्यक्रम  क्योंकि  मुख्यतया  राज्यक्षेत्र  में  इसलिये  सिफारिश  उपयुक्त  कार्यवाही

 के  लिये  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  ले  झाई  गई  है  ।

 pat  वासुदेवन  नायर  :
 क्या

 मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  से  महिला  शिक्षा

 के  प्रसार के  लिये  योजना  में  किये  गये  आवंटनों  के  अतिरिक्त  a  आवंटन  करने  की  प्रार्थना  की  गई

 ait  झर  यदि  तो  सरकार  का  रवैया  क्या  है
 ?

 fot  garg कबीर  जी  ऐसी  सिफारिशें  की  गई  थीं  ate  सरकार  उनके  प्रति  बड़ी

 समान भूति  रखती  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  हम  ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया है

 are  प्रार्थना  की  है  कि  जहां  कहीं  कोई  कटौती  की  गई  है  उसे  पुनः  स्थापित  किया जाना  चाहिये

 मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  होती  है  कि  केवल  कुछ  ही  राज्यों  ने  कटौती की  थी

 fat  वासुदेवन  नायर  :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  समय  समय  पर  महिला  शिक्षा

 में  होने  वाली  प्रगति की  जांच  कर  रही  है  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  प्रगति  से  सन्तुष्ट  है
 ?

 pat  बुलाया
 कबीर  :

 हम  प्रगति  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  पौर  हम  जांच  कर  रहे  हैं
 ।  यही  कारण

 कि  एक  विशेष  प्रयास  artes  है  ।  मुझे  are  है  कि  तीसरी  योजना  के  पूर्ण  होने
 से  पहले

 हम  कुछ
 न  कुछ  कमी

 को
 पूरा  कर  परन्तु  कमी  बहुत  ज्यादा है  जिसे  कि  हमें  पूरा  करना  है

 ौर
 तीन

 या  चार  वर्षों  में  इसे  मिटाया  नहीं  जा  सकता  ।

 पमूलपंग्रेजी  में
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 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  क्या मैं  जान  सकती हूं  कि  क्या  सरकार  राष्ट्रीय  महिला  शिक्षा

 परिषद  द्वारा  समय  समय  पर  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  तथा

 उन  विभिन्न  मंत्रालयों  जो  महिला  शिक्षा  के  इस  कार्यक्रम  को  चला  रहे  समन्वय  लाने  के  लिये  भी

 प्रयत्नशील हू
 ?

 हुमायूँ कबीर  जी  जैसा  कि  मैंने  कहा  हम  इस  झाशय  के  लिये  यथासंभव  विशेष

 प्रयास  करना  चाहते  हैं  कि  तीसरी  योजना  के  दौरान  महिलाओं  तथा  लड़कियों  की  शिक्षा  में  प्रगति

 शी  सान  fag  पृ०  पटेल  :
 इस  बात  को  देखते  हुए

 कि
 माध्यमिक  शिक्षा  का  प्रबन्ध  गैर-सरकारी

 द्वारा  किया  जा  रहा  है  ,  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  महिलाओं  के  लिये  इन

 माध्यमिक  शिक्षा  संस्थाओं  के  संचालन  के  लिये  अतिरिकत  अनुदान  देने  पर  विचार  करती
 =?
 key  *

 हनुमान कबीर  :  यह  इस  प्रशन  से  तो  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 श्रीमती  सावित्री  निगम
 :

 क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  किन  राज्यों  ने  कटौतियां
 की

 है  प्रौढ़

 क्या  उन  राज्यों में  महिला  शिक्षा  में  कोई  प्रगति  हुई  है  ?

 Tet  हुमायूँ  कबीर  :  जिन  राज्यों  ने  कटौतियां  की  थीं  वे  हैं  पंजाब,उत्तर  मध्य

 देहली  शहरों  मनीपुर  ।  इन  में  से  बिहार  तथा  मनीपुर  राज्यों ने  कहा  है  कि  वे

 तियों  को  पुरःस्थापित  कर  देंगे  ak  हम  दूसरों  को  कटौतियां  पुरःस्थापित  करने के  लिये  प्रभावित

 करने  की  क्रोधित कर  रहे

 सावित्री  निगम  :  मेरे  केवल  झाड़े  aq  का  उत्तर  दिया  गया

 महोदय  :
 दो  सवाल  क्योंकि  जोड़  दिये  गये  थे  इसलिये  एक  का  जबाब  दे  दिया  गया

 श्रीमती  बया  में  जान  सकती हूं  कि  क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  महिला  दिक्षा  परिषद्  की

 इस  मांग पर  विचार  किया  है  कि  जिन  केन्द्रीय  sores  कायें  क्रमों  को  तीसरी  योजना  में  सीमित

 कर  गया  था  उन्हें  पुरःस्थापित  किया  जाना  चाहिये  कौर  इसे  राज्यों की  उच्चतम  सीमा

 में  रखने  की  जिस के  परिणामस्वरूप यह  जानना  बड़ा  कठिन  है  कि  धन  का  कितना  भाग

 महिला  शिक्षा  के  लिये  इस्तेमाल किया  जा  रहा  है  कौर  कितना  इस  प्रयोजन  के  लिये  इस्तेमाल

 नहीं  किया  जा  रहा  राज्यों  की  उच्चतम  सीमा  के  बाहर  अ्रावंटन  होना  ।

 श्र  कबीर  :  यह  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव  जिसे  मैं  ध्यान  में  रखूंगा  |

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 :

 यह  तो  सिफारिशों में  से  एक  है  मैं  जानता  चाहती

 हूं  कि  इस  पर  उनकी  प्रतिक्रिया क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  यह  एक  सुझाव  नहीं  तो  कुछ  तक  दिये  गये  गये

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 तर्कों  को  छोड़

 दी
 जियें

 ।
 मैं  जानना  चाहती हूं  कि  महिला  दिक्षा के

 लिये
 केन्द्रीय  उत्प्रेरक  कार्यक्रमों  जिन्हें  तींसरी  योजना  में  सीमित कर  दिया  गया  पुनः

 चलाने  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 fat  हमायत  कबीर  : जैसा कि  मैंने  कहा  हम  इस  झाझाय  के  लिये  विशेष  प्रयास  कर

 रहे  हैं  कि  श्रतिरिक्तत  धन  दिया  जाय

 मूत  प्रंग्रेजी  में
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 श्रीमती  शारदा  समाजों  :  क्या  में  जान  सकती  हुं  कि  कितने  राज्य  महिला  माध्यमिक chat

 में  निःशुल्क शिक्षा  दे  रहे

 fat  हुमायूँ  कबीर
 :  मुझे  सुचना  चाहिये

 |

 महोदय  प्रदान
 ।

 श्रीमती  शारदा  weet  :  मेरा  तो  सीधा-सादा  प्रदान  था

 महोदय  :  सदस्य के  लिये  सीधा-सादा  प्रश्न  हो  सकता  है  परन्तु  हो  सकता ह  कि

 मंत्री के  लिये  यह  सीधा-सादा न  हो ।  अगला  प्रश्न  ।

 सड़कों  के  निर्माण  को  लागत

 +

 श्री सुबोध  हंसना

 |  भरो  प्र०  ध: है...  बहुधा

 1६०८  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती

 aft  सिद्धइवर  प्रसाद

 भरी सती
 सावित्री  निगम

 वैज्ञानिक  झन सन् धान  कौर  सांस्कृतिक-क्रार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सड़क  अनुसन्धान  संस्था  सड़कों  तथा  इमारतों  के  निर्माण  की  लागत

 कम  कर  पाई  है

 यदि  तो  लागत  किस  तरीके  से  कम  की  गई  2;

 सड़क  निर्माण  में  प्रति मील  कितनी राशि  बचाई  गई  है  ?

 धनु सन् वान  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हनुमान  :  जी
 सड़कों के  बारे  में  है

 सस्ती  निर्माण-सामग्री तथा  उत्तम  ढंगों  का  प्रयोग कर  के  ।

 अनुमान है  कि  प्रयुक्त  सामग्री  तथा  ढंगों एवं  अन्य  स्थानीय  स्थितियों  के  आधार  पर

 4,900  रु० से  RY 000  रु०  प्रति मील  तक  की  बचत  हो  सकती  है  ।

 fat  सुबोध  हंसदा  :  क्या  केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग ने  नयें  कार्य  विवरण  मान

 लिये  उन्हें  अन्य  व्यक्तिगत  ठेकेदारों  ने  भी  मान  लिया  है
 ?

 fat  हमायत  कबीर  :  जी  हां  ।  इस  पर  भारतीय  सड़क  संगठन  ने  विचार  किया  है  कौर  हमने

 भी  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार  विमश  किया  है  ।  अब ये  कछ  सुधार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 शो  सुबोध  हिंदी  :  संस्था  ने  जिन  नये  विवरणों  का  पता  क्या  उनका  प्रदर्शन

 करने  के  लिये  अनुसन्धान  संस्था  ने  कोई  ग्रीम  योजना  तैयार  की  थी
 ?

 हुमायून_कबिर :
 जी  हां  सड़क के  निर्माण  में  स्थिरीकृत  मिट्टी के  प्रयोग  काफी

 प्रगति  हुई  है  ।
 कलकत्ता

 में
 किये  गये  aa  के  परिणाम  स्वरूप  यह  पाया  गया  है  कि

 सड़क  की
 निचली  परत

 में  पत्थरों
 के  स्थान

 पर
 स्थिरीकृत  मिट्टी  का  प्रयोग  करना  पूर्णतया  सन्तोष आवटणणणणा

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 जनक  रहता है  पंजाब में  भी  एसे  प्रयोगों से  पता  लगा  है  कि  सड़कों कीं  ऊपरी  परत  में

 भी  इसका  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 शी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  सड़कों के  निर्माण  की

 लागत  में  कमी  की  गई  है  ।  लेकिन  क्या  इस  बात  की  जांच  की  गई  है  fH  इसका  सड़कों की

 मजबूती पर  क्या  पड़ेगा  ?

 श्री  हुमायूँ कबीर  :  संक्षेप  में  सड़कों  में  सुघार  करने  के  लिए  यें  सुघार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 afar  निगम
 :  यद  कहां तक  सच  है  कि  इसके  बावजूद  कि  ये  नये  विवरण

 भारतीय  सड़क  कांग्रेंस  ने  स्वीकार  कर  लिये  हैं  और  aa  सभी  प्राधिकार  भी  स्वीकार  कर

 चुके हैं  ।  अब  दिल्ली  तथा  wea  स्थानों  पर  भी  सड़कें  पुराने  विवरणों  के  भ्रनुसार बन  रही

 हैं  ।  इस  के  क्या  कारण

 1८.1]  उन्मूलन  कबीर  :
 वास्तव  निश्चय  किया  गया  है  कि  समूचे  निर्माण  में से  लगभग

 ४२ से  ५०  प्रतिशत  नये  विवरणों  ह श्रनसार च्ध्  होगा  हम  इसे  धीरे-धीरे  बढ़ायेंगे  ।

 श्री  बिभूति  feet:  अभी  मंत्री  जी  ने  बताया कि  सामानों  के  हेरफेर  से  U¥,co00  रुपया

 प्रति  मील  खर्च  में  कमी  हो  जाएगी  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कौन  सा  सामान  पहले  लगाया  जाता
 था  wt  aa  उसके  बदले  में  कौन  सा  सामान  लगाया  जिस से  इतना  खर्चा घट  जाएगा

 से  बतलाने  की  कृपा  कीजिए  ?

 ६]|  हनुमान  कबीर  :
 यह  उत्तम  ढंगों  का  प्रदान  है  ।  ढंगों  का  प्रयोग  हो  रहा

 है  oa  में  उन  सबका  वर्णन  करूं  तो  इसमें  सभा  का  काफी  समय  लग  जायेगा

 मैं  केवल  एक  उदाहरण  दूंगा ।  भूतकाल  में  किसी भी  अधिक  यातायात  वाली  सड़क  के

 के  रूप  में  पत्थरों  तथा  रोगियों  का  प्रयोग  किया  जाता  था  |  परन्तु  प्रयोग  के

 देखा  गया  है  कि
 इसके  लिए  तैयार  की  गई  मिटटी  ate  विशेषरूप से  मिलाई  गयी  मिट्टी

 का  प्रयोग  हो  सकता  है  ।  तत्काल  इस  से  व्यय  में  पर्याप्त बचत  हो  गई  है  ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त
 :

 यह  जो  सेविंग  यह  क्या  हर  एक  में  हो  सकेगी  शौर  क्य
 राजस्थान  भी  इस  में  शामिल

 पश्रो हुमायन ब. मि
 कबीर

 :  यह  स्थानीय  हालतों  पर  निसार  होगा
 ।

 यदि  सड़क

 एसे  क्षेत्र  में  बनाई  जाती  है  जहां  काली  कपास  उपजाऊ  मिट्टी  तो  स्पष्ट  है  कि  बचत

 काफी  न  होगी  ।  परन्तु  यदि  arm  किसी  oa  में  बनाते  तो  स्थानीय  उपलब्ध  सामान  और

 उपयुक्त ढंग  के  आ्राघार  पर  बचत  Yooo Go  से  RY¥,000 Fo  AT  २०,०००  रु०  प्रति  मील

 हो  सकती

 डा०
 लक्ष्मीोमल्ल

 सिघवी  :  क्या  पहाड़ी  प्रदेशों में  सडक  निर्माण  के  ये  लागू

 ईं  भ्र  यदि
 तो  पहाड़ी  क्षत्रों  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  सड़कें  बनाने  में  कितनी  बचत  होगी  ?

 pat  हुमायूँ
 कबीर

 :
 मैं

 भारत  में  प्रत्येक  क्षेत्र  संबंधी  ब्यौरा  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  ने  मोटी  सी  बात
 बता  दी

 प्रत्येक  राज्य  को  वास्तविक  बचत  की  गणना  स्वयं  करनी  होगी  |

 मूल  अंग्रेजो  में
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 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवां  :  क्या  ये  नये  तरीकें  पहाड़ी  तथा  रेगिस्तानी  प्रदेश  में  भी  लागू

 हैं  या  नहीं  ?

 प्रतियोगी  परीक्षणों  में  हिन्दी

 ( tt  सकत  दन

 श्व  प्रकाश वीर  शास्त्रो  :

 श्री fo  Alo  बाईपास

 थ्रो  कछवाय

 {at  STAAL  AT

 क्या  ह-काय  मंत्री  २७  863 H asa के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६०६  के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  राष्ट्रपति  के  area  के  अनुसरण  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की
 उच्च

 परीक्षाओं  में  हिन्दी  एक  वैकल्पिक  माध्यम  केरूप  में  किस  तिथि  से  लागू  की  जायेगी  ?

 महू-सायं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंजरनवीस )
 :  हिन्दी  को

 वैकल्पिक
 रूप  में  माध्यम

 बनाने  के  संबंध  में  कुछ  सवाल  भी  विचाराधीन  हैं  ।  इसलिये  शासन  कोई  निश्चित  तिथि  बताने
 में  समर्थ  नहीं  तिथि  को  सूचना  उचित  समय  पर दी  जावेगी

 att  भक्त  दस  ने  स्वर्गीय  पंत  जी  की  अध्यक्षता  में  राजभाषा  समिति  ने  जो

 सिफारिश  की  थी  उस  को  हुए  कई  वर्ष  हो  गये  ।  उस  के  बाद  राष्ट्रपति जी  का  आदेश  निकले  भी

 काफ़ी  समय
 हो

 में  निश्चित  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आखिर  गाड़ी  कहां  पर

 gent  हुई  है  wit  किस  वजह  से  इतनी  देरी  हो  रही  है  ?

 शी हजर नवीस  :  यह  एक  जटिल  प्रदान  है  पौर  इस  में  बहुत  से  अन्य  उठते हैं  और

 उनके  ऊपर  विचार चल  रहा  है  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  साथ भी  परामर्श हो  रहा  है

 विद्वेष कर  इस  में  एक  जटिल  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  ware  हिन्दी  में  प्रश्नपत्रिका  लिखी  जाय

 dua
 में  लिखी  जाय  तो

 उनका  वापस
 का

 परस्पर
 सम्बन्ध  कसा  इस  जटिल  प्रशन

 के  बारे  में  सोचा  जा  रहा  है  ।

 श्री  भक्त  दिन
 :  क्या

 गृह  मंत्री  महोदय  ने  जैसा
 कि  व्यक्तित्व

 परीक्षा  यानी
 पर्सनालिटी

 Et eta  के  बारे में  श्रीनिवासन  दिया  क्या  व  इस  स्थिति में  है  कि  यह  एलान कर  सकें  कि  देर

 सरे देर  भ्र गले  अधिवेशन  तक  इस  के  बारे  में  भी  निर्णय किया  जा  सकेगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  :
 वह  तो  में  कह  ही  चुका हूं  ।

 at  प्रकाशवोर  शास्त्री  :  कया में  यह  जान  सकता  हूं  कि  राजभाषा  विधेयक  में  संघ
 लोक

 सेवा  बायो  ग  के  लिये  हिन्दी  को  वैकल्पिक  माध्यम  बनाने  सम्बन्धी  धारा  को
 केवल  इसलिये  नहीं

 रक्खा  गया  था
 कि  भूतपूर्व  गृह-मंत्री  स्वर्गीय  पंत

 जी  के
 समय  मंत्रिमंडल

 ने  सर्वसम्मति से  ag
 निश्चय  कर  लिया गया  था  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  हिन्दी  को  शीघ्र  ही  माध्यम  बनाया

 जाय  |

 झोर  अरब  तक  देर  करने  से  विश्वविद्यालयों  में  भी  हिन्दी  को  माध्यम  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  कठिनाई  उत्पन्न  हो  रही  यदि  तो  इस  को  देखते हुए

 dist  में
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 इस  पर  अन्तिम  निणंय ले  सकेगी  क्या  गृह  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निदा
 ह र

 ?

 श्री  हजरनवोस :  इस  बारे में  faa  शीघ्र  से  aia  होगा  लेकिन  जेसा  मैंने कहा  यह

 एक  जटिल  प्रदान है  ।  एक  विषय  उच्च  गणित  हो  सकता  विज्ञानशास्त्र  हो  सकता

 शर  रसायनशास्त्र  हो  सकता  wa  प्यार  उन  विषयों  की  प्रइ्नपत्रिकाएं हिन्दी  में  लिखी

 wa  तो  उन  के  लिये  जो  पुस्तकें चाहियें  वे  पुस्तकें  राज  उपलब्ध  नहीं  हिन्दी में  किस  तरह

 से  उनको  अच्छी  तरह  से  लिखा  जाय  इसमें  भी  उनको  श्रृजन  होने  की  सम्भावना है  तो  इन

 सब  बातों  पर  विचार  चल  रहा  है  जल्द से  जल्द  उस  बारे में  निर्णय  किया  जायेगा  |

 पि  कपूर  सिह  :  क्या  भारत की  प्राय  बड़ी  भाषाओं  को  भी  साथ ही  साथ  ऐसी ही ही

 वैकल्पिक  मान्यता  दी  जायेगी
 ?

 थो  हज़र नवीस  :  यह  सुझाव रखा  गया  परन्तु  इससे  हिन्दी  लागू  करने की  अपेक्षा

 mic  अ्रधिक  कठिनाइयां उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।

 शो  रामसेवक  यादव  :  अभी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  हिन्दी  में  अच्छी  पुस्तक  उपलब्ध  नहीं

 तो  इस  दिशा में  सरकार  की  से  क्या  किया  गया  या  wal  क्या  किया  जा  रहा है  ?

 श्री  हज़र नवीस :  हिन्दी  में  अच्छी से  west  किताब  जल्द  से  जल्द  तैयार  करने  के  लिये

 कोशिश हो  रही  ।

 भी  भगवत  का  आजाद :  चूंकि  हिन्दी  का  माध्यम  ऐच्छिक  होगा  इसलिये  हिन्दी  में

 अच्छी  पाठ्यक्रम  सम्बन्धी  पुस्तकों  के  अन उपलब्ध  रहने
 से  एग्जञामिनीज़

 को  कठिनाई  नहीं  होनी

 चाहियें  इसलिये  मंत्री  महोदय  ने  उस  तरह  का  उत्तर  कैसे  दिया  ?

 श्री  हज रन बीस
 :  परन्तु यह  बहुत  संभव  है  कि  परीक्षार्थी  स्वयं  इस  बात  के  सर्वोत्तम

 निर्णय कर्ता  न  हों  कि  उनके  लिये  क्या  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  मं  wats  दिक्षा

 थ्रो  प्रसाद

 1६१०.  |  ध्यान  चक्रवर्ती

 }  श्री
 मोहन

 स्वरूप

 Lat  सरज़द  पाण्डेय

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रणा  बोर्ड  की  स्थायी  समिति  ने  यह  अनुमान  लगाया  है

 तृतीय  योजना काल  के  अन्त  में  उत्तर  प्रदेश  में  ६  से  ११  वर्ष  तक  की  शरायु  के  ४५  लाख  बच्चे

 स्कूलों  में  नहीं  जा  रहे

 इस  अत्यन्त  दुखद  समस्या  को  हल  करने  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सहायता

 करने
 के  लिये  संघ  सरकार  ने  कदम  उठाये हैं

 क्या
 इस  मामले  में  ey

 राज्यों
 से  भी  समाचार  प्राप्त  हुए

 शौर

 मिल  अंग्रेजी  में
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 यदि
 तो

 कया  उनसे  यह  ग्रा  है  कि  प्राथमिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  वे  श्रपनी  seem

 को  हल  कर  लेंग े?

 शिक्षा  मंत्रालय
 के

 भार साधक  मंत्री
 हुमायूँ

 :  केन्द्रीय  दिक्षा

 सलाहकार  ate  की  स्थायी  समिति  की  रिपोर्ट प्रभी  सरकार  को  पेश  नहीं  की  गई  ।

 से  स्कूल न  जाने  वाले  बच्चों का  नाम  लिखना  बढ़ाने  के  लिये  faa  श्रमिक

 अध्यापकों की  संख्या के  बारे  में  सभी  राज्य  सरकारों से  जानकारी  एकत्रित की  गई  है  ।  उत्तर

 प्रदेश  सहित  राज्यों  को  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  विस्तार  करने  के  लिये  ant  से  वित्तीय  सहायता

 देने  का  ma  विचाराधीन है

 शो  सिद्ध इधर  प्रसाद  :  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  रहती  है  कि  संविधान  में  प्राथमिक

 शिक्षा  के  सम्बन्ध में  कुछ  स्पष्ट  निर्देश  दिये गये  यह  प्रश्न  केवल  उत्तर  प्रदेश  का  नहीं है  सारे

 देश  का  है  तो  ऐसी  स्थिति में  इस  प्रश्न  के  खंडे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  क्या

 स्पष्ट  क़दम  उठाया  है  |

 थ्रो  हनुमान  कबर  हम  अनेक  कार्यवाही कर  रहे  हैं  ।  राज्य  योजनाओं  के

 बारे  में  हमने  कहा  है  कि  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  विकास  करने  के  लिये  भ्रध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए

 बातप्रतिशेत  केन्द्रीय  सहायता  दी  स्त्री  शिक्षा  की  विशेष  योजनाओं के  लिए  १००  प्रतिशत

 केन्द्रीय  शिक्षा
 प्राइमरी  स्कूलों  में  तौर  श्रध्यापंकों  की  नियुक्ति  के  लिए

 ५०
 प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  प्राइमरी  स्कूलों  के  विद्याथियों  को  छात्रवृति  देने

 के  लिए  OX  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता दी  जायेगी  ;  अध्यापकों  के  वेतन  बढ़ाने  की  योजनाओं  के

 लिए  Yo  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाये  थीं  |

 श्री  Rg  sat  प्रसादं  :  मंत्री  ने जे  क़दम  उठाने  की  प्रमाण  दिया  सतीजा

 यह  gar  है  कि  १९४७  के  बाद  RERR  में  इस  देश  में  निरक्षरों की  संख्या  बढ़  गई  तो  इस

 गम्भीर  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  द्वारा  विशेष  क़दम
 जायेंगे

 ?

 श्री  हमा यून  कबीर  :
 हम  भरसक  प्रयत्न  करेंगे  ।  मुझे खेद  है  कि  वास्तव  में  उत्तर  प्रदेश

 एक
 ऐसा

 राज्य  है  जहां  स्थिति  सर्वाधिक  गम्भीर  है
 ।  जिन

 राज्यों  को  शिक्षा  की  दृष्टि  से
 पिछड़ा  हुआ  कहा  जाता  उनमें  ७  या  ८  वर्ष

 पहिले  उत्तर  प्रदेश  प्रथम  था  परन्तु

 यह  राज्य  एक  दम  नीचे है  ।

 जो
 सरजू  पाण्डेय

 :  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  उत्तर  प्रदेश  शिक्षा  के  क्षेत्र में  बहुत  पिछड़ा

 हुआ है  तो  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  क्यां  केन्द्र  से  कोई  खास  धनराशि

 मांगी है  जिससे  वहां  पर  प्राइमरी  शिक्षा  का  विस्तार हो  सके  ?

 pat  garg  कबीर  :  मैंने
 बताया

 कि  दुर्भाग्यवंदा उत्तर  प्रदेश  पीछे  रह  गया  है  श्र

 हम  इस  स्थिति  के  बदलनेके  लिये  विद्वेष  कार्यवाही  कर  रह ेहैं  ।  हम  किसी  भी  मांग  पर

 पूर्ण  विचार  करेंगे  ।  इसके  अतिरिकत  यदि
 उत्तर  प्रदेश  निकलता  समाप्त  करने  के

 लिये  कोई

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विशेष  प्रयत्न  करता  है  att  श्रारम्भ  में  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  को  सुविधा  है  तोः

 हम  उनकी  मांग  पूरी  करने  का  भरसक  प्रयास  करेगे  ।

 धो  त्यागो  :  घन्यवाद

 थी  am पाण्डेय  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐफटंस  उन्होंने  क्या  कीं
 ?

 श्याम  महोदय  :  इसके  लिये  जो  कुछ  वे  रिक्वेस्ट  यहां से  वे
 उसमें

 मदद  करेंगे
 +

 थो  सोकार  लाल  बरवा  :  गांवों के  अन्दर  ्  कौर  मास्टरों की  व्यवस्था  कम

 होने  के  कारण  गांवों  के  भ्रमर  बहुत  ज्यादा  तादाद  में  लड़के  होते हैं  ,  में  जानना  चाहता

 हैं  कि  सरकार  इसके  लिये  क्या  कोशिश कर  रही  है  ?

 शी  हुमायूं  what  :  मेंने  जवाब दिया  कि  are  इसके  लिये  और  अधिक  टीचसे

 नियुक्त  करना  चाहेंगे  तो  उस  के  लिये  हम  मदद  करेंगे  ।  mre  वे  टीचसं  की  तनख्वाहें बढ़ाना

 चाहेंगे  तो  उसमें भी  हम  मदद  करेंग े।  यह  सब  हम  करेंग े?

 श्री  यद्ाापाल  क्या  अब तक  कोई  ऐसी  स्टेट्स  हैं  जहां  कि  प्राइमरी  एजुकेशन

 सरी  नहीं की  गई  है  att  वे  प्राइमरी  एजुकेशन  में  लेग  बिहाइंड कर  रही  हैं  ?

 शो  हुमायूँ  कबीर  :  छः  राज्यों  में  प्रारम्भिक दिक्षा  का  अभाव है  ।

 का  प्रश्न  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं है  क्योंकि  जहां  सुविधायें  अधिकतर  wa  राज्यों  वास्तव

 यदि  राज्य  ant  बढ़ते  हैं  तो  केन्द्र  सहायता  देगा  ।
 में  हम

 मांगਂ  पूर्ति नहीं  कर  सकते  ।

 थी  प्रक्रिया  बोर  बार स्त्री  :
 क्याਂ  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  इस  जोर  गया  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय योजना  में  प्राइमरी  स्कूलों  के
 भ्रध्यापकों  के  सम्बन्ध

 में  यह  न्याय  किया  गया  था  कि  उन  का  वेतन  vu  रुपये  मासिक  से  बढ़ा  कर  ५०  रुपये  मासिक

 कर  जायगा  इतने कम  वेतन  पर  प्राध्यापक  उपलब्ध  नहीं  हैं  इसीलिये  विद्यार्थियों को शिक्षा को  शिक्षा

 देने
 में  भी  कुछ  कठिनाई  अ्रनुभव च्  हो  रही है  ?

 श्री  हुमायूँ
 कबीर

 :  में  समझता  हुं  कि  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री ने  जो  मेंने  भ्र भी  जवाब

 में  कहा था  उसको  सुना  नहीं ।.  मेंने  बतलाया कि  नगर  वह  तनख्वाह  बढ़ायेंगे  तो  उसके  लिये

 हम  ५०  परसैंट  ग्रांट  देने  को  तैयार  हैं  ।  में  मानता  हूं  कि  टीचर्स की  तनख्वाह  बढ़नी  चाहिए

 थी  राम  सहाय  पाण्ड्य  :  उत्तर
 प्रदेश  के  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  जो

 संख्या  निर्धारित की  गई  है  ६  से  ११  वर्ष  की  उम्र  के  लिये  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  शिक्षा

 मंत्री  महोदय  इस  झोर  कदम
 उठायेंगे

 कि  तमाम  राज्यों  से  यह  सुचना  मंगाये कि  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  इन्दर  जो  संख्या  निर्धारित  की  गई  थी  उसमें  कितनी  कमी  पड़ेगी  शौर  उनकीਂ  सहायता

 के  लिये  उपाय  होगा  ?

 लो  हमा यू नू
 कबीर  सहायता के  बारे  में  में  पहिले ही  कह  चुका  हू ंकि  हम  क्या  करेंगे

 हम  प्रति  वर्ष
 जानकारी  एकत्रित  कर  रहे हैं  ।  में  सहमत  हूं  कि  यह  निश्चित  करने  का  क

 प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  कि  तीसरी  योजना  के  पन्त  से  पहिले  स्कूल
 जाने

 वाले  बच्चों  में  से

 भ्रघिकतर  बच्चे  स्कूल  जाने  लगे ं।
 अव्ाााुतयएल्एई.टणणना  ि

 मूल  wat में
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 श्री  दाजी  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  ६  से  ११  वर्ष  तक  वायु के  बच्चे  कितने हैं

 जिन्हें  शिक्षा  नहीं  झर  उनके  लिये  कितने  अधिक  अध्यापकों की  जरूरत  होगी ?

 fat  हुमायूँ  कबीर  :  इसके  हमारे  पास  मोटे  sss हैं  ।

 छी  हाजी  कृपया यह  बताइये  |  यह  उत्तर  नहीं  है  ।

 प्री  हनुमान  कबीर  इसकी  गणना  ष्ा सानी सेकी से  की  जा  सकती  है  क्योंकि  मोटे  तौर

 पर  आरम्भिक  विद्यालयों  के  विद्यार्थियों की संख्या की  संख्या  कुल  संख्या  की  १२'/,  प्रतिशत है  ।  मेरे

 ara  निश्चित  ऑझ्रांकड़  इस  समय  तो  हैं  मुझे  इसकी  गणना  करनी  होगी  ।

 श्री  दार का नाथ  तिवारी  :  कभी  मंत्री  जी  ने  बयान  दिया  कि  किसी  स्कीम  को  १००

 किसी  को  ७५  परसेंट  ate  किसी  को  ५०  परसेंट  सैटल  एड
 दी

 जायेगी
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 बह  १००  ७५  परसेंट  झर  ५०  परसेंट फिक्स  करने  में  क्या  क्राइटरियन रखा  गया है  ?

 श्री  हनुमान  कबीर  यदि  माननीय  सदस्य मेरी  उल्लिखित  बातों को  देखें  तो  उससे

 स्पष्ट  हो  जायेगा कि  विभिन्न दर  क्यों  रखी गई  है  ।  प्रत्यक्ष है  कि  smears  प्रशिक्षण  मल  बात

 यदि  हमें  प्रशिक्षित  अध्यापक  पर्याप्त  संख्या में  मिल  जाते  तो  निरक्षरता की  समस्या  का

 समाघान हो  जायेगा  हम  वहां १००  प्रतिशत  सहायता दे  रहे  I  इसी  क्योंकि

 लड़कियां  पर्याप्त  संख्या  में  शिक्षा  नहीं  पाती  इसलिये  हम  स्त्री  शिक्षा के  लिये  १००  प्रतिशत

 सहायता दे  रहे  हैं  ।  यह  अनुपात  निर्धारित  करने  का  हमारा  निश्चित  सिद्धान्त है  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  में यह  समझे  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अभी  तक  राज्य  में  शिक्षा  के

 विस्तार
 के  लिये  किसी  सहायता  च्  की  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  नहीं  की  है

 कबीर धी  जी  नहीं  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 के  लिए वह  अनुचित  होगा  £

 हम  यह  हैं  कि  अधिक  विशेष  योजनायें बनायें

 fat  त्यागो  उन्हें  उत्तर  प्रदेश  से  कोई  प्रार्थना नहीं  मिली  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  मुझे  इसकी  जांच  करनी  होगी  |

 मिर्जापुर  जिले  में  कोयले  के  निक्षेप

 "६११.  भो  विनती  मिश्र  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  भतत्वीय  सर्वक्षण  विभाग के  अनसार  उत्तर  प्रदेश

 के  मिर्जापुर  जिले  में  कोयले के  बड़े  निक्षेप हैं  कौर

 यदि  तो  उक्त  कोयला  निक्षेपों  का  विदोहन  करने के  लिये  oe  तक  क्या

 बाहर  की  गई  है
 ?

 खान  शौर  इबन  मंत्री  के  सभा  सचिव
 जी

 हां

 केन्द्रीय  सरकार
 ने

 कोयला  क्षेत्र में  २०  .  ६४  TH  मील  (4a, ,  ५०  वर्ग  किलोमीटर

 का  क्षेत्र  अधिसूचित  किया  है  a  खोज गोज  कायें  हो  गया  है  ।  राष्ट्रीय  कोयला
 ण्य

 wait  में
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 विकास  निगम  का  इस  क्षेत्र में  खानें  खोदने  ale  विकास  करने  का  प्रोग्राम है  जो  aaa

 पूरा  होने के  बाद  होगा ।

 tat  विभूति  मिश्र  यहां  कितना  कोयला-निक्षेप  होने  का  अनुमान  है  ?

 श्री  तिम्सय्या  मिर्जापुर  जिलें में  7, 9%o  लाख  मीट्रिक टन  है  ।

 पी  विभूति  मिश्र  वहां  किस  किस्म का  कोयला पाया  जायेगा  ?

 श्री  तिम्मय्या  :  चार या  पांच  भाग  टापਂ  श्र  नाट्म' में निम्न में  निम्न

 श्रेणी के  खाने  हैं  ।  तुरा  क्षेत्र में  खान  की  श्रेणी  गिर  कर  दूसरी  श्रेणी की  हो  गई  क्योंकि

 यह  मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  में  प्रथम  श्रेणी  की  है
 |

 ऐं  यह  प्रथम
 श्रेणी

 की  पूरे  टाप
 सीवन  पर  दो  सीवने ंहैं  जिनमें  तीसरी  श्रेणी  का  aa है  ।

 शी  विभूति  मिथ  सरकार  को  तक  कोयला  खोदकर  निकालने  की  आशा  है  ?

 vat  तिम्सय्या  :  atta  पूरा  होने  पर  इसे  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 आरम्भ  करेगा

 हों  बज  बिहारी  मेहरोत्रा  :
 कया  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 इन  क्षेत्रों  से  कोयला  लाने  के  लियें  रेलवे  लाइने  भर  सड़कें  बनाने को  इन्तजाम हो  गया  है ं?

 ज्  तिम्मय्या
 :

 में  समझता
 हूं  कि  यह  काम  सिंगरौली  खानों  से  कोयला  निकालने  का

 है  ।  रेलवे  लाइन  बनाने  सम्बंन्धी  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 शो  भागवत  झा  आजाद  :  नया  सरकार ने  अन्तिम  निश्चय  कर  लिया  है  कि  उस  क्षेत्र

 में  खान  खोदना  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लाभदायक है  ?

 शो  तिम्सय्या  :.  खोज-करायें  समाप्त  होने  पर  निक्षेप  सिद्ध  होने पर  यह  समझा

 जा  सकता  है  ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त  :  खोज-कार्यो  को  निगम  के  लिये  खनन  पट्टा  बनाने में  कितना

 समय  ak  लगेगा  ?

 pat  तिम्मय्या
 :  यथा  शीघ्र ,  जैसे  ही  खोज-कार्य  पूरा  होता  है  |

 2
 काशी राम  गुप्त  :  कितना  समय  लगने  की  आशा  ट हूँ  ?

 खान  और  इंधन  मंत्री  :  तीसरी  योजना  में  २४५  लाख  टन  निकालने

 का  प्रोग्राम
 ea  चौथी  योजना  में  इससे  भी  अधिक  निकाला  जायेगी  हम  इसे

 शीघ्र  करेंगे

 थ्री  रा०  स०  तिवारी  सिंगरौली  इलाके  में  इतना  अधिक  कोयला  पैदा  gat  लेकिन

 उसको  ढोने
 के  लिए  कोई  सड़क  या  कोई  कौर  इन्तजाम  नहीं  gar  मैं  यह  जाननां  चाहता

 हूं  कि  क्या  इसके  लिए  जल्दी  से  जल्दी  कोई  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 भरिया  महोदय
 :

 क्या  यहं  भी  मिर्जापुर  में

 मूल  tt  में
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 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग
 :

 यह  मध्य

 आदेश में

 प्राथमिक  पाठशालाओं  के  शअव्यापकों  का  प्रशिक्षण

 Sf
 प्रो

 दे०
 जो०  नायक  :

 1६१२.
 Lettie  कुरान

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 >
 mn  अध्यापकों  के  लिये तृतीय  योजना  काल  के  दौरान  प्राथमिक  पाठशालाओं

 प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  सुधार  करने  ait  उनका  विस्तार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  कितना
 रुपया

 व्यय  किया
 जाना

 है
 ?

 परीक्षा  मंत्रालय  में  भारवाहक  मंत्री  हुमायूँ  :  झर  एक

 विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 (9)  प्रारम्भिक  स्कूलों  के
 अध्यापकों

 के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं में  सुधार
 करना तथा  उनका  विस्तार

 करने  के  बहुत  सी  जिन  पर  केन्द्रीय  सरकार का  कुल

 लगभग  २१.५  करोड़  रु०  व्यय  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के

 भ्रोग्नामों  में  शामिल हैं  ।

 (२)  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण के  प्रश्न  की  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय

 आरम्भिक  शिक्षा  परिषद नश्चर  के  रहने  पर  FERR  में  एक  अध्ययन  दल  बनाया  गया

 अध्ययन  दल  की  मुख्य  सिफारिशें  थीं
 कि

 अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  को  उच्च  प्राथमिकता

 @  जानी  चाहिये  कौर  अप्रशिक्षित  अध्यापकों  के  स्थान  पर  प्रशिक्षित  अध्यापकों  को  रखने

 के  लिए  विशेष  कार्यवाही की  जानी  अन्य  सिफारिशें  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  संस्थाओं

 के  विस्तार  तथा  सुधार  के  बारे  में  भ्रध्ययन  दल  की  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  तथा

 संघ  प्रशासित  राज्य  क्षेत्रों  को  लागू  करने  के  लिए  भेज  दी  गई  हैं  ।

 (३)  मंत्रालय  नें  भी  निम्न  योजनायें  प्रारम्भ  की

 राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  संस्था  ने  चुनी  हुई  संस्थाओं  में  विस्तार  सेवा

 विभागों  की  स्थापना  की  योजना  area  की  है  ।  ऐसे  ३०  विभागों  ने  कार्य करना

 कर  दिया है  |

 प्रत्येक राज्य  में  एक  शिक्षा  संस्था  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्र  ने  शत  प्रतिशत

 सहायता  देकर  एक  योजना  चलाई  ये  संस्थायें  प्रारम्भिक  स्कूलों  प्रशिक्षण

 ag  के  कर्मचारियों  की  सेवा  में  प्रशिक्षण  विस्तार  संगठन  प्रशिक्षण  की

 व्यवस्था  प्रारम्भिक शिक्षा  की  समस्याओं  का  अध्ययन  तथा  जांच  पड़ताल  करने

 भर  यथोचित  साहित्य  तैयार  करने  के  लिए  इन  संस्थाओं को  टेक्निकल  गार्डेन्स  देने

 के
 लिए

 राष्ट्रीय  परिषद  में  एक  अध्यापक  विभाग  खोला  जा  रहा  है  |

 wait में
 1270  (ai)
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 (a)  नाशा  है  कि  विस्तार  सेवा  विभागों  तथा  राज्य  शिक्षा  संस्थानों  की  स्थापना

 की  योजनाओं  पर  केन्द्र  को  तीसरी  योजनाकाल  में  १०८  लाख  रु०  व्यय  करनें  होंगे ।

 इसके  राज्य  क्षेत्र  में  सम्मिलित  प्रारम्भिक  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  तथा  विस्तार  की

 सभी  योजनायें  के  लिए  केन्द्र १००  प्रतिशत  सहायता  थि  देगा |  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  काल  में  इस  प्रोग्राम  पर  केन्द्र  का  कुल  लगभग  २१.५०  करोड़ रु०  व्यय  होने  की

 आशा

 श्री  दे०  जी०  नायक  :  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  लागू  करने
 के  लिए  राज्य

 सरकारों  ने  क्या  की  है  अप्रशिक्षित  भ्रध्यापकों  के  स्थान  पर  प्रशिक्षित

 mea रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  है  ?
 my

 fat  हुमायूँ  कबीर  :  जैसा  कि  मैंने  पहिले  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  हमें  काफी

 भ्र प्रशिक्षित  अध्यापकों  का  स्थानापन्न  करना  परन्तु  कुछ  की  गई  देश

 की  चुनी  हुई  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  ३०  विस्तार  सेवा  विभाग  पहिले  ही  खुल  गये  १००

 प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  वाली  एक  केन्द्रीय  योजना  प्रत्येक  राज्य  में  एक  शिक्षण  संस्था

 खोलने के  लिए  आरम्भ  की  गई  हज़ारों  इसे  तैयार  किया  जा  रहा  ये  कुछ  कार्यवाही  है  ।

 to  जो०  नायक  :  सभी  अप्रशिक्षित  अध्यापकों को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कितना

 समय  निर्धारित  है  ?

 लरी  हुमायूँ  कबीर  कोई  समय  सीमा  नहीं हो  सकती  ।  ag  निरन्तर  कार्य  होगा

 श्री  मानसिक ही  पटल :  क्या  प्रशिक्षित  प्राथमिक  अध्यापकों  का  प्रतिशत तीसरी  पंच

 वर्षीय  योजना  की
 अपेक्षा  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  काफी  कम  है  ?

 थी  हुमायूँ  कबीर  :
 मैं  नहीं  जानता  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  यह  संख्या  कैसे  प्राप्त  की  ॥

 मुझे  यह  देखनी  पड़ेगी ।

 पोंड  ग्राहक  अध्यापकों  का  कितना  अभाव  sate  aaa  कितने

 झप्रशिक्षित  अध्यापक  सेवा  में

 pat  हुमा यू नू  कबीर  sare
 भी

 अधिकतर
 अध्यापक  भ्र प्रशिक्षित  है  शर  हम  प्रयत्त कर  हाथ

 है ंकि  प्रशिक्षण-कार्य  यथाशीघ्र  इसमें  4o-44%  वर्ष  लगेंग े।

 सरोजिनी  महिषी :  सम् पूरा नन्द  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  स्त्रियों

 प्राथमिक  शिक्षा  का  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  azar  दाखिला  योग्यता  में

 कोई  छूट दी  गई  है  या  गांवों  में  सेवा  करने  वाली  स्त्रियों  को  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर :  महिला  अध्यापक  नियुक्त  करने
 का  प्रयास  किया  जा  wr है  +

 मेरे  माननीय  ने  शायद  देखा  होगा कि  हाल  में  एक  राज्य  ने  विज्ञापित  किया है  कि  वह

 मिक  शिक्षा  के  लिए  केवल  महिला  अ्रध्यापकों  को  नियुक्त  करेगी

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  विवरण  में  उल्लेख है  कि  तीसरी  योजना  में  १०८  लाख  रु०

 व्यय  होंगे  ।  अब  तक  कितना  धन  व्यय  हो  चुका

 शरर  हुमायूँ
 कबीर

 :
 मैं  पूर्व  सूचना  चाहता हूं

 मूल ्  waist  में
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 Satray  रेणुका  राय :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  ती  सरी  योजना  में
 क  ee ग

 अध्यापकों  प्रशिक्षण

 के  लिए  १००  प्रतिशत  सहायता  दी  जाती  है  ।  कितने  राज्यों ने  पह  योजना  अपनाई  है  शर

 इस  झ्राधार  पर  काय  आरम्भ  कर  दिया  है
 ?

 शो  हनुमान  :  विभिन्न  राज्यों  में  ऐसे  तीस  विभाग  स्थापित  हो  चुके  हैं
 ।  मैं  एकदम

 नहीं  कह  सकता  परन्तु  मैं  आशा  करता  हूं  कि  प्रत्येक  राज्य  कम  से  कम  एक  केन्द्र  खोले  ।

 रगड़  राय  नहीं  यह  प्रारम्भिक  स्कूलों  अध्यापकों के  प्रशिक्षण  योजना

 a
 नहीं  ।

 देशभर  में  अनेक  राज्य  सरकारों  द्वारा  आरम्भ  की  गई  प्रारम्भिक  स्कूलों पंथी  डा

 के  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  प्रोग्रामों  के  रिसाव  क्या  सरकार  को  आशा  है  कि  कोई  समय

 होगा  जब  कि  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  अ्रध्यापक  प्रशिक्षित  हो  जायेंगे
 ?

 श्री  हनुमान  कबीर  :  मैंने  कहा  था  कि  इस  में  ्  लगेंगे  ।

 fart  यलपन्दा  रेडडी  :  अनेक  प्रशिक्षित  अध्यापक  हैं  जिन्हें  रोजगार नहीं  मिलता  |  वे  उच्च

 श्रेणी  के  या  माध्यमिक  श्रेणी  के  अध्यापक  हैं  |  क्या  इस  सरकार  का  ध्यान  गया  है
 ?

 fat  हनुमान  कबीर  :  हो  सकता  है  ।  परन्तु  अन्त  में  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  का

 संबंध  राज्य  सरकारों  से  है  और  हम  केवल  सलाहकार  दे  सकते  हैं  ।

 यामदा  रड डी  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |  मंत्रालय  अधिकाधिक  झ्रध्यापकों

 को  प्रशिक्षण  देना  चाहता  है  ।  परन्तु  सेकड़ों  प्रशिक्षित  व्यक्ति  हैं  जिन्हें  रोजगार  नहीं  मिलता  ।

 प्रधिकाधिक  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  का  क्या  अ्रभिप्राय  है
 ?

 श्री  हुपापत  कबीर  अध्यापकों  की  कमी  होनी  पर  प्रशिक्षित  भ्र ध्या पक  बेकार  हैं  मझे

 श्राइचये  हू  ।  मैं  जांच  करूंगा  |

 पृश्नी  यलमन्दा  रडी  ast  हैं
 ।

 मैं  उन्हें  जानता  हूं

 श्री  रंगा  क्या  मंत्री  महोदय  राज्य  सरकारों  से  यह  नहीं  जान  सकते  कि  उनके  पास  कितने

 एसे  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  के  नाम  हैं  जो  रोजगार  चाहते  हैं
 ?

 श्री  हु पा यून  कबीर
 :

 मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 बहु  लक्ष्मी  सल्ल  सिंधवां  :  विवरण  में  उल्लिखित  संस्थायें  aa  किन  राज्यों  में  हैं
 ?

 शो  हुपाप्रन  what  :  हम  उपबन्ध  कर  रहे  हैं  कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक
 शिक्षा  संस्था  होगी

 जिसके लिए  हस  १००  प्रतिशत  सहायता  दे  रहे  मैं  एक  दम  नहीं  कह  सकता  कि  ऐसो  कितनी  संस्थायें

 स्थापित हो  गई  z  |

 कशो  gto  चं०  शर्मा  :  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिए  १०८  लाख  रु०  नियत  किनारे  हैं  ।

 सरकार  ने  यह  गणना  कैसे  की  है  कौर  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना-काल  में  ag  राशि

 आवश्यकताओं  के  लिए  कैसे  पर्याप्त  होगी
 कबा शिर जर

 मिल  waar  में
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 शी  हुमायूँ  कबीर  :
 मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  केवल  एक  मद  का  उल्लेख

 करं  रहे  हैं  ।  यदि  वह  विवरण  देखें  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  अध्यापक  प्रशिक्षण  के  कुछ  प्रोग्रामों  पर

 ही  केन्द्रीय व्यय  २१.४०  करोड़ रु०  होगा ।

 जम्मू  शौर  कश्मीर  में  कोयला  खातें

 ठोस  सामन्त  :

 1*६१२.  {  श्र  च०  Ro  दास

 at  स०  लाभ  दावेदार  :

 कया  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू
 और  कश्मीर राज्य

 में
 कोयला  खानों  के  विकास  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  ने  कहां  तक  प्रगति  की

 कया  जम्मू  शौर  कश्मीर  राज्य  में  कालाकोट  जंगली गली  हि  क

 भू छिद् रण  कराया  था  ;

 यदि हां  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;  कौर

 (7)  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  इस  मामले  में  कब  से  दिलचस्पी  ले  रहा  है
 ?

 न  कौर  इबन  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  श्री  ae  (ff  :  जम्मू  तथा

 काश्मीर  में  कोयला  खानों  के  विकास  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  का  इस  समय  कोई

 विचार  नहीं  ।

 आर  :
 जम्मू  व  काश्मीर  राज्य  सरकार  के  छिंद्रण  संगठन  ने  केवल  कालिकोट

 में
 छिद्र  ard  किया  है  और  श्रीमान  लगाया  है  कि  वहां  सिद्ध  निक्षेप  ६९  लाख  ४०  हजार  टन

 के  लगभग  हो  सकते  हैं  श्र  निक्षेप  १४  लाख  टन  होंगे  ।

 श्री  स०  बच्
 क्या  जम्मू

 व  काश्मीर राज्य  में  कोई  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  गया

 था  att  यदि  हां  तो  वहां  कितना  तथा  कोयला  है  ?

 श्री  तिंमजिला
 :

 कालाकोट  क्षेत्र  में  जम्मू  व  काश्मीर  के  fear  संगठन  ने  सीमित  मात्रा

 तक  सर्वेक्षण किया  प्रौढ़  RE  लाख  ४०  हजार  टन  सिद्ध  निक्षेप  तथा  १४  लाख  टन  निर्दिष्ट  निक्षेप

 का  अनुमान  लगाया
 ।

 छिद्र  संगठन  द्वारा  किये  गये  भ्रनुमान  का  परीक्षण  करने  के  लिये  भूतत्व

 aaa  के  विशे  यज्ञ  तथा  हमारे  मंत्रालय  के  अफसर  अप्रैल  १९६३ में  उस  राज्य  में  गये  ate

 परीक्षण  करके  उन्होंने  कहा  कि  छिद्र  संगठन  का  प्रारंभिक  अनुमान  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  उसने

 उस  क्षेत्र  की  प्राकृतिक  गड़बड़ी  वाली  अ्रवस्थाओं  तथा  वहां  की  कोयला  सन्धि-रेखाओं  sr

 स्थित  स्थिति  के  कुछ  पहलुओं  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  ।  उन्होंने  यह  निष्कर्ष  निकाला

 कि  अनुमानित  निक्षेप  ३४  लाख  टन  के  लगभग  होंगे  ak  इसमें  से  केवल  ६०  प्रतिशत  प्राप्त

 किया  जा  सकता  है  ।

 tat  स०  चे
 वह  कोयला  किस  प्रकार  का  होगा  कौर  क्या  वह  वहां  के  लिये  बहुत

 लाभदायक  होगा  |

 att  में
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 श्री  तिम्मूथा
 :

 यह  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  नहीं  ॥

 श्री  इकबाल  सिंह  क्या  केन्द्रीय सरकार  ने  राज्य  सरकार की  सहायता  से  कालिकोट  खानों

 में  छिदा  की  लागत  के  संबंघ में  कोई  कार्रवाई  की  क्योंकि  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्र  को  बताया

 है  कि  पश्चिम  बंगाल  कौर  बिहार  की  तुलना  में  व्यय  दुगुना  है
 ?

 श्री  तिम्मूथा  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  प्रघान मंत्री  ने  सुझाव  दिया  कि  राष्ट्रीय कोयला

 विकास  निगम  कोयला  खानों  को  अपने  हाथ  में  ले  कर  उसी  तरीके से  चला  सकती  है  जिस  तरह

 वह  भ्रष्ट  राज्यों  की  कोयला  खानों  को  चलाता  है  ।  उन्होंने कहा  कि  बिजली  सहायता  नहीं  दे

 सकते  ।  परन्तु  वे  अन्य  सभी  सुविधायें  प्रदान  करेंगे  ।  इस  प्रस्ताव  पर  वित्त  मंत्रालय ने  विचार

 किया  ait  कहा कि  इन  को  केवल  मर्मज्ञता  के  प्राकार  पर  चलाया जाना  भूतपूरवे खान तथा खान  तथा

 इंजन  मंत्री  श्री  केशव  देव  मालवीय  ने  इसके  बारे  में  ज*मू
 व

 काश्मीर  के  प्रघान  मंत्री
 से

 बात  चीत  की

 ae  सुझाव  दिया  कि  खाने  मर्मज्ञता  के  श्राघार पर  चलाई  जानी  जो  उन्हें  स्वीकारे  नहीं

 था  ।  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  कि  काला  कोट  क्षेत्र  में  सड़कें  बनाई  जानी  चाहिये

 श्री  दी ०  do  शर्मा  :  सभा सचिव का  यह  सब  कुछ  कहने  का  क्या  अभिप्राय  है  ?

 )  |

 prea  महोदय  :  यदि
 सभा  सचिव

 इतनी
 सब  बातें  एक  अनुपूरक के  उत्तर  में

 बतायेंगे
 तो

 अन्य  अनुपूरक ों  के  लिय  समय  कम  रह  जाएगा

 श्री  ब०  Fo  दास  :
 कया  परिवहन  के

 प्रदान
 पर

 विचार  किया जा  रहा  है  ?

 fart  शर  इंजन  मंत्री
 अलग

 :
 यह  बड़ी  कठिन  पहाड़ी  है  कौर  परिवहन की

 कठिनाइयां वहां  हैं  ।  परन्तु  जम्मू  तथा  कश्मीर  खनिज  सीमित  संगठन  इस  समय  कार्य  कर  रहा  है

 आगे  बढ़  रहा  है  |

 श्री  इमाम  लाल
 ais  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पहले  कोयला  निकालने का  काम

 मनुष्य  श्रमिकों
 द्वारा  किया  जाता  शर  बाद  में  केन्द्रीय सरकार  की  सहायता  से  वही  काम

 मशीनों  द्वारा  किया  जाने  झर  जब  मशीनों वाली  ड्रिल  आयात की  गई  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?

 क्या प्रगति कम  है  या  उस  समय  निर्घारित  मानक  भी

 श्री  श्रलगेदान  :
 मैं  इस  समय  वास्तविक

 प्रगति  बताने  में
 असमर्थ

 यदि  पूर्वे  सूचना  मिले

 तो  मैं  उत्तर  दे  सकता  हुं  ।

 श्री  भागवत
 at  आजाद  :

 क्या
 उत्पादन  लागत के  विविध  पहलुओं का  परीक्षण  लागत

 को  घटाने की  दृष्टि  से
 किया  गया

 जिसकी  शिकायत  पंजाब  सरकार  ने  की  है  कि  वह  बिहार

 कौर  पश्चिम  बंगाल  की  तुलना  में  दुगुनी  है  ?

 थी  श्रलगेशन
 :

 यह  बड़ा  संगत  प्रश्न  है
 ।

 पहाड़ी  की  स्थिति  भी  लागत  को  बढ़ाती  है  ।
 ae

 में  समझता
 हूं

 कि  इस  पर  जम्मू  द

 कमोद

 संगठन
 विचार  करेगा  ॥

 मूल  wat  में
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 दिल्ली  के  केंद्रों  में  निम्न  स्तर  का  पानी

 श्री  बड़े

 श्री  विश्वास  प्रसाद

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघात  कौर  सास्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  waar  संस्था  द्वारा
 गये

 क्षण  से  यह  निष्कर्ष  निकला  कि  दिल्ली  के  देहाती  इलाकों  में
 ८०

 प्रतिशत  ष्  में  पानी
 पीने

 के

 प्रयोजन  के  लिय  निर्धारित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  मुकाबले  निम्न  स्तर  का

 यदि  तो  इस  मामले  में  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 कौर

 ऐसा  सर्वेक्षण कितने  राज्यों  में  किया  गया  है  कौर  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 श्रनूसन्वान  कौर  संस्कृत  तिक-कायम  मंत्री  हनुमान  :  संस्था

 द्वारा  किये  गये  नमूने के  सर्वेक्षणों  ने  इसका संकेत दिया  है  ।
 परन्तु  परिणाम

 aa

 नहीं  ।

 अध्ययन  पुरा  होने  के  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  बता  दिये  जायेंगे

 केंद्रों  के  नमूना  सर्वेक्षण  उत्तर
 पंजाब  कौर  आघ्

 प्रदेश  में  किये  गये  हैं  इन  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  पर  mit  कोई  निश्चित  निष्कर्ष  नहीं

 निकाला  गया  |

 श्री  बड़े  :  दिल्ली के  रास  पास  के  रस्सी  परसेंट eat  में  पानी  पीने  के
 लायक  नहीं  है  ।

 बया  पब्लिक हैल्थ  fred  इंस्टीट्यूट  ने  इस  प्रकार  निर्णय  लिया  कि  इसकी  वजह  से

 डीज़ीज़  बढ़ती  हैं  ौर  जांडिस  कौर  कालरा  जेसी  बीमारियां  फैलती

 श्री  हुमा  कबीर  :
 यह  बहुत  दूरी  की  बात है  ।  यह  नमूना  सर्वेक्षण हैं  ६४  गावों  में

 १००  कूचों  का  सर्वेक्षण  हो  गया है  यह  संकेत  मिलता  &  कि  अ्रमरीकी  पब्लिक

 स्वास्थ्य  सवा  मानकों  तथा  पेय  जल  के  झन्तर्राष्ट्रीय मानकों  के
 ८०

 प्रतिशत  कुएं

 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर  से  नीचे  हैं  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  उनको  उन  से  हमेशा  अनिवार्यता

 बीमारी ही  फलेगी  ।

 श्री  बड़े  :
 यदि  यह  बिलो  इंटरनेशनल स्टैंड  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  क्या

 स्टेप्स  लेना  चाहती  है  जिस से  यह  इंटरनैशनल tess  के  बराबर  BT  जाए  |

 vat  हुमा यू नू  कबीर  :  पहले यह
 सर्वेक्षण  पूरा  होना  चाहिय  झर  हमें  न्यूनता एं मालूम

 होनी  चाहियें
 '

 तब  हम  स्वास्थ्य  मंत्रालय को  सूचना  जो  aaa  कार्यवाही करेगा

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :
 क्या  सरकार

 देश
 के  न्य  भागों  में  कूलरों  का  नमूने  का  सर्वेक्षण

 करने  का  विचार  करती  है  जहां  का  जल  खारा  या  नमकीन  पाया  जाता  है  यदि  तो

 क्या  सरकार से  यह  प्रार्थना की  गई  है  कि  इस  समय  देश  के  सभी  भागों  में  at

 ह

 नमकीन
 जल

 की  समस्या
 का  कुछ  हल  उपलब्घ

 ee  ण
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 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  जी  हां  ।  एसे  सर्वेक्षण करने  का  विचार  है
 ?

 शो  कपूर  fae  क्या इस  क्षेत्र  का  व्तेमान  भूमिगत  जल  सूचकांक  का  रसायन  शास्त्र  अभी

 हाल ही  में  बना  है  या  भूतत्वीय युग  का  झ्र  यदि  भूतत्वीय युवा  का  हू  तो  संबंद्ध

 जनता
 के  जलगम  स्वास्थ्य को  इस  से  कया  हानि  पहुंची  है

 ?

 थ्रो  हुमायूँ  कबीर :  लोग  जीवित  रहे  हैं  कौर बढ़  रहे  हैं  हानि  इतनी  नहीं  हो

 सकती  जितनी  मा
 ०

 मित्र  समझते  हैं  ।  संकेत  यह  मिला  है  कि  लगभग  २४
 प्रतिशत

 दि में  प्रति  १०  लाख  में  ५००  भागों  की  अनुमेय सीमा  से  अधिक  सख्ती के  मूल्य  हें

 श्री  कपूर  fag :  मेरे  प्रदान  के  पहले  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने कहा  है  कि  उस के  gas लोग  जीवित  रहे  हैं  रोक उन  पर

 इसका बहुत  कम  होता  है  |

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :
 इस  बात की  दृष्टि से  कि  हैजा  तथा  जल  से  एसी संसर्गीय

 बीमारियां  पर्चम  बंगाल  में  fers  प्रतिशतता में  विशेषकर  कलकत्ता  नगर  के

 केन्द्रीय  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  mata  ने  इस  क्षेत्र  के  जल  का

 ह
 परीक्षण क्यों  नहीं  किया

 श्री  हनुमान  कबीर  यह  संस्था  निश्चय  ही  करेगी  परन्तु  जहां  तक  हैजे  का  संबंघ

 सदस्य  जानती  हैं  कि  एसी  एक  संस्था  है  जो  इसका  विद्वेष  झ्रध्ययन  है

 इस  ने  महत्वपूर्ण are  किया  जिसे  समस्त  संसार  ने  सराहा है  |

 pat रेग  चक्रवर्ती  :  क्या यह  पश्चिम  बंगाल  में  जल  संभरण के  बारे में

 कोई  प्रनुसघा च्  नहीं  करती
 ?

 pat  हमायून  कबीर  :  मैं  ने  कहा  है  कि  देवा भर  में  सर्वेक्षण  किय  जायेंगे  ake  कलकत्ता

 में

 गाय तोडे  क्या  मानक  जीव-कीटाणु  संबंधी  मानक  है  या  रसायनिक

 है
 ?

 at  gama  कबीर
 :  हम  शायद  बहुत  अधिक  गहराई  में  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव :  मंत्री  ने  कभी  बतलाया  कि  माप  दंड
 से  २०  प्रतिशत नीचे  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  २०  प्रतिशत में  किन  किन  बातों

 की  कमी  है  ।  वह  बतलाने  की  कृपा  करें  ।

 श्री  हुमायून  कबीर
 :  मैं  ने  एक  बात  अभी  कही  है  शर  वह  कड़वे पन  की

 के  नमूने के  बारे

 है
 ।

 दूसरी  क्लोराइड एवं  सल्फेट  के  बारे  में  है  जो  प्रति  vo  लाख  में  २२०  भागों  की

 लग  ह  से  लगभग  १३  से  ३० प्रतिशत तक  बढ़ती है  |

 हिन्दी  में  पाठय  पुस्तक

 ६१४  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  के अधीक्षण  में  हिन्दी  में  पाठ्य

 पुस्तकों  का  भ्रतृवाद  कराने के  लिये  कछ  विश्वविद्यालयों  को  चुना  गया

 मूल  wast में
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 यदि  तो  वे
 कौन-कौन  विषयों  की

 पाठ्य  पुस्तकों  का  वे  करेंगे  ;

 क्या  इसके  ग्र ति रिक्त  भी  निदेशालय की  अनुवाद  की
 कोई  योजना  है  ;  शौर

 क्या  उच्च  स्तर  की  मौलिक  पाद्य  पुस्तकों  के  प्रकाश तन  की  संभावना  का
 भी

 विचार  किया  गया  है
 ?

 मंत्रालय  में  भार साधक  मंत्री  ह् माय न ि  :  जहां  ।

 विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  वेखिये  संखया

 शल०  zo  १६६७  /  ६२

 जहां  ।

 stat ।

 att  सिद्धपुर  प्रसाद  :  यह  कार्य  किसी  seer  से  हाथ  में  लिया  गया  है  |

 सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  इस  कार्य  की  सफलता के  लिये  यह  भी  आवश्यक  है  कि

 सजदा  ग्रन्थ  तेयार  कराये  जाये ं?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार की  क्या  योजना

 ह ै?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  जैसा  मैंने  उत्तर में  अनुवाद कार्य  बड़े  पैमाने  किया

 जा  रहा  परन्तु  मौलिक  कार्य  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ।

 fat  सिद्धपुर  प्रसाद  :  मेरे  wet  का  जवाब  नहीं  दिया  गया  मैंने  रिफ रेन्स बुक्स  के  बारे
 में  पूछा  था

 कि  कोई  योजना है  या  नहीं  ?

 Tort
 हुमायूँ  कबीर

 :
 जब

 पाठ्य  पुस्तकों
 का  श्नुबाद  किया  जा  रहा  है

 संदर्भ  wy  भी  होंगे  ।

 डा०
 गोविन्द

 दास  :
 क्या  माननीय

 मंत्री  जी  को  यह  बात  मालूम  है
 कि  भ्रनुवाद

 द्वारा  साहित्य  की
 तैयारी  में  जो  बिलम्ब  हो  रहा  है  उसका  कारण  यह  है  कि  जिन  को  यह  काम

 सौंपा  गया  है  ये  फुर्सत  के  में  यह  काम  करते  क्या  सरकार इस  सुझाव  जोकि

 कई  बार  सरकार को  दिया  विचार कर  रही  है  कि  साहित्य  तैयार  करने  में  कुछ  लोगों

 विद्वानों
 को

 उघार
 लिया  जाय  शर  कुछ  समय तक  उन  से  यह  काम  कराया जाय  ?

 Tal  garg कबीर  :  जी  हमारे पास  कुछ  पूर्णकालिक  अनुवाद  होने  चाहियें  ।'

 परन्तु मा०  सदस्य  अनुभव  करेंगे  कि  जब  मानक  पाठ्य  पुस्तकों  का  थि  किया  जाता  जो

 wafer  भौतिक  शास्त्र
 को  पाठ्य  पुस्तक  का  अनुवाद  करने  के  योग्य  होता  वह  ज  शास्त्र की

 पाठ्य-पुस्तक का  च्  करने  के  लिये  योग्य  नहीं  होता ।  केवल  पूर्णकालिक wae
 रखने

 से  काम  नहीं  चलता ।  हमें  विश्वविद्यालयों के  अध्यापकों  कौर  ग्न्य  विद्वानों की
 कालिक  सहायता का  उपयोग  करना  होगा  ।  हमने  वास्तव  में  लोगों  से  आगे  जाने  र  हमारी

 सहायता  करने
 की  अपील की  है

 सरोजिनी  महिषी  :  कया  दक्षिण  भारत  की  पाठ्य-क्रम  श्रनुसंघान  संस्थाएं

 वि  ने  इन  पाठ्य-पुस्तकों के  हिन्दी
 AGATE  को  किया  है

 !

 मिल  अंग्रेजी  में
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 गछ  हुमायूँ
 कबीर  :

 ये  मानक पाठ्य  पुस्त  अतः  किसी  पाठ्यक्रम  समिति  द्वारा

 किसी  अनुमोदन का  प्रदान  नहीं  उठता

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :.  यह  कहां  तक  सच  है  कि  इस  अनुवाद  कार्य  के  लिये  पर्याप्त

 घन  नहीं  दिया  जाता  ate  इसी  कारण  श्रमिक  लोग  इस  काम  को  करने  के  लिये  आगे  नहीं

 fat  gama  कबीर  मुझे  बताया  गया  है  कि  भुगतान  पर्याप्त  परन्तु यदि  मा०

 सदस्य  इसे  पर्याप्त  नहीं  समझते  तो  हम  पुनः  इस  पर  विचार  कर  लेंगें  ।

 थ्री  भागवत  झा  श्राजाद  क्या  यह  बात  सच  नहीं  है  कि  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने

 के
 लिये  सरकार  ने  जो  राशि  निश्चित  की  है  वह  इस  बात  की  द्योतक  है  कि

 सरकार  इसे  कार्यान्वित

 करना
 नहीं  चाहती  है

 ?  अगर  इसका  जवाब  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहूंगा कि  इस

 काम को  करने  वालों को  क्या  यथेष्ट  राशि  सरकार  दे  रही  है  ?

 pat  सायन भद  कबीर  :
 हम  धन  खर्च  कर  रहे  हिं  पौर  घन  हमेशा  पुरा

 बचें  नहीं  होता

 fat  भागवत  झा  आजाद :  यह  बड़ा  उत्तर  है

 श्री  क्०  चं०  पन्त  :
 क्या  सरकार  की  दुष्टि  as  हिन्दी  में  प्राइमरी

 से  लेकर

 विद्यालय  स्तर  तक  शिक्षा  देने  के  लिये  पर्याप्त उच्च  किस्म  की  पाठ्य  पुस्तकें  पर्याप्त  संख्या  में

 उपलब्ध  यदि  तो  कब  तक  यह  स्थिति  झरा  जाने  की  संभावना है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 यह  प्रश्न  विश्वविद्यालय स्तर  की  शिक्षा  से  सम्बन्धित

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता है
 कि

 हमारे  पास  इस  समय  पाठ्य  पुस्तकें  पर्याप्त  संख्या  में

 नहीं
 हैं  |

 श्री  प्रकाश  वीर
 शास्त्री

 :  जैसा  अभी  गृह  मंत्री
 जी  नें  संघीय  लोक  सेवा  आयोग का

 वैकल्पिक  माध्मम  हिन्दी  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कहा  था  fe  इस  विषय  की  पुस्तकों  का

 अभाव  ।  तो  आपने  जिन  विश्वविद्यालयों  को  चुना  हिन्दी  की  पाठ्य  दस्तकों  के  सम्बन्ध

 में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  विश्वविद्यालयों  को  एक  एक  विषय  बांट  दिया  गया हैं  था  सभी

 विश़्वविद्यालयों  को  सब  विषय  दिये  गये  हैं  ।

 wera  महोदय
 :  ag  सब  स्टेटमेंट में  लिखा  हुआ है  ।  एक  एक  यूनिवर्सिटी को  जो

 @  सब्जेक्ट्स  दिये गये  हैं  वे  सब  लिखें हुए  हैं  ।

 श्री  राजा  राम  :  नया  सरकार ने  किसी  अन्य  राष्ट्रीय भाषा  में  सभी  पुस्तकों का  अनुवाद

 करवाने  का  विचार किया  है  ।

 pat  हुमायूँ  कबीर  :
 हमारी  योजना  सभी  भारतीय  भाषियों  में  पुस्तकों का  अनुवाद

 करवाने  की  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  बहुत  से  विश्वविद्यालय प्रत्येक

 भारतीय  भाषा  में
 पुस्तकों  का  अनुवाद

 रहे
 परन्तु  प्रत्येक  में  वही  विषय  हैं

 ।  क्या

 मल  अंग्रेजी
 में
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 अखिल  भारतीय  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  प्रयत्न  अ्रतिच्छादन  न  हो  शर  विषयों  का  पूर्ण  अध्ययन

 करने  के  लिये  विविध  पुस्तकों का  विविध  विश्वविद्यालयों द्वारा  sare  किया  जा  रहा  है

 कोई  भ्रनावस्यक  भ्रतिच्छादन  नहीं है  ?

 aR  सायन  कबीर  :  मा०  मित्र  को  विश्वस्त  रहना  चाहिये  कि  एक  ही  पुस्तक  का

 अनवाद  दो  fasataarerat  द्वारा  नहीं  किया  area  ।  परन्तु  प्रत्येक  विषय  पर  बहुत  सी

 मानक
 पाठ्य  पुस्तकें  रसौर

 व
 भी  पर्याप्त नहीं  ।

 श्री  कपूर  ः  क्या  wa  निकट  भविष्य  ,  अनुवाद
 परियोजनाओं

 मैं

 शास्त्र भी  शामिल  करने  का  इरादा है  ?  यदि  उत्तर  ay  सरकार  इस  के  लिये

 dor  कार्रवाई  करने  का  विचार  करती  है
 कि  ऐसी  पाठ्यपुस्तकों में  किसी  अकेली  dealt के

 की  कोई  प्रबलता  न  होने  पाये  ?

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  की  कौर  मा०  सदस्य  का  ध्यान शो  garry  कबीर

 आकर्षित  करना  चाहता हूं  ।

 fat
 प्र०

 fae  चौधरी :  कया  इस  कार्य के  लिये  कोई  अवध  निश्चित की  गई  है  ?

 श्री  हिमायत  कबीर  :  ऐसे  कार्यक्रम  की  कोई  सीमा  नहीं  हो  सकती  लगातांर

 चलने  वाला  कार्यक्रम है  ।

 श्री  रास  सहाय  पाण्डेय :  पाठ्य  पुस्तकों A»  mee  के  भ्रनुवाद  के  सन्दर्भ  में  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 विश्वविद्यालयों  की  यह  कार्य  देने  के  अतिरिक्त  क्या  किसी  दूसरी  एजेन्सी को  भी  यह  कार्य  दिया

 जा  सकता है  ?

 शरोहुमापूतन कबीर  :  जी  हा  हम  सभी  उपलब्ध  साधनों का  उपयोग  करेंगे  |

 को  रामसेवक  यादव  :
 जेसा  मंत्री  महोदय ने  चूंकि  अनुवादकों  की  कमी है

 इसलिये  कार्य में  देरी  हो  रही है  ।  मंत्रालय के  सामने  ऐसा  seq  विचाराधीन है  कि

 जितने
 area  कालेज  हैं  उनके  जो  विद्यार्थी भ्र ध्या पक  हैं  उन  के  जिम्मे  यह  सारा  झ्रनवाद

 का  काम  ade  कर  दिया  जाय  ताकि  काम  जल्दी हो  जाय  ?

 बो
 डुमापून

 कबीर
 :.

 mea  कालेजों ak  स्कूलों  में  काम  करने  वाले  विद्याथियों को

 यह  काम  सौंपना  खतरनाक  होगा  ।

 pat  भागवत झा  अध्यापक !

 थ्रो  हुमायूँ  कबीर
 क  ma,

 जाहिर है  कि  अध्यापक तो  सहायता  करेंगे ही  ।
 व अ

 मूल  wast  में
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 चला  खानों  का  खनन  पट्टा

 1*६१६  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :
 कया  क्या  खान  शार  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार

 ने  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को

 कोयला  क्षत्रों  के  खनन  os  देने  का  निश्चय  किया  है  ;

 यदि  तो  कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  नीति  पर  चल  रही
 कौर

 क्या  इस  समाचार  में  कोई  सचाई  है
 कि  मध्य

 Ta  साइट  rarer  मदद
 mea  कोयला  क्षेत्रों  के  खनन we  पेच  बैली  कोल  कम्पनी  लि०  को  देने  का  विचार

 2
 ?

 fara  शौर  इंजन
 मंत्री

 के
 सभा  सचिव  तिम्मय्या  ]

 :
 जी  नहीं  ।

 meat ही  नहीं  उठता

 मध्य  प्रदेश  के  शाह डोल जिले  के  क्षेत्र  में  वेली  कोल  कंपनी  लिमिटेड

 को  खनन  पट्टा देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ।

 yat  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  अछूते  कोयला  क्षेत्रों  से  कोयला  निकालने
 के  सम्बन्ध  में

 क्या  नीति  है
 ?  क्या  राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  इस  कार्य को  आरंभ  करेगा  या  गर

 सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों  को  सौंप  देगा
 ?

 श्री  तिम्मय्या  :  औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  उद्योगों  के  वर्गीकरण  की  वाख्या  की  गई

 हैकि  कौन से  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  भ्रमरहित हैं  कौर  कौन  से  गर-सरकारी क्षेत्र  के  लिये  ak

 यह  विशेष  रूप  से  कहा  गया  है
 कि

 कुछ  मात्रा  तक  दोनों  श्रेणियां  अ्रतिच्छादन  कर  सकती हैं  कौर

 अधिक  सख्ती या  कड़ेपन  से  श्रेणियों को  लागू  करने  से  उद्देश्य पूरा  नहीं  जो  arias  उन्नति

 की  दर  को  बढ़ाना  और  उद्योगीकरण  के  कार्य  को  तेज  करना  है  ।

 यह  देखा  जायेगा  कि  शारीरिक  प्रगति  ate  उद्योगीकरण  की  गति  को  बनाये  रखना

 सरकार का  काम  है  ।  इसलिये हमें  गैर-सरकारी  क्षेत्र का  योगदान भी  मांगना  होगा  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी :  क्या  सरकार ने  कोई  विशिष्ट  कसौटी  निर्धारित  की  है

 जिसके  द्वारा  वें  यह  फंसला करते हैं कि करते  हैं  कि  कौन  से  भ्रछ्धते  क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र  को  दिये  जायेंगे  श्र

 कौन से  राष्टीय  कोयला  विकास  निगम को  ?

 +बात  mt  इजन  मंत्रो  अगेन  )  यदि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खान  से

 कोई  अर्जी  प्राप्त  होती है  ae  यदि  अछूता  क्षेत्र  उस  क्षेत्र  के  साथ  जुड़ा  ea  होता  है  जिसे  वें  चला

 रह  तो  उसके पक्ष  में  ही  दिया  जाता  है  ।  जब  एसी  स्थिति  नहीं  होती  तो  यह  विचार

 किया  जाता  है  कि  क्या  निगम  खनन  के  लिये  उस  क्षेत्र  को  लेना  चाहता  है  ।  यदि  निगम  लेना  नहीं

 तो  हमें  सोचना  पड़ता  है  कि  क्या  गैर-सरकारी  पक्ष  उसे  लाभदायक  तरीके से  चला

 सकते  हैं  ?

 मूल  HWHHALI  में
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 अल्प  प्रश्न  उत्तर

 बोकारों  इस्पात  कार लाना

 शो  प्रकादावीर  शास्त्री

 श्री  स०  मो०  बनर्ज

 श्री  कपूर  सिंह  :

 श्री  यशपाल  fae

 श्री बूटा  fag

 श्रीइखजींत  गुप्त

 श्री  वारियर

 थों  उमा नाथ :

 को  इम्बीचिबावा

 श्री  नम्बियार

 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 श्रीनाथ  पाई  :

 श्री हेम  बर्रा

 श्रीधर  रख  चक्रवर्ती  :

 श्रत्पसुचना  प्रदान
 |

 श्री  ओंकारलाल  बैरवा

 संख्या  ¥.  श्री  माते

 श्री  महेश्वर  नायक

 टीवी  wo  wat

 श्री  धवन

 श्री  विशन  चन्द्र  सेठ

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  :

 श्री  बड़े

 tan  राज  सिंह  :

 को  yo  प्  सिंह  :

 श्री  कछवाय

 डा०  लंक्ष्मीमलल  सिंघवी  :

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :

 att  भागवत  क्षा  आजाद :

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :

 Geil  प्र
 ०  च  ०  बया

 इस्पात  wit  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 क्या  यह  सच  है  कि  बोकारो  कारखाने  के  लिए  श्रम रिंकी  सहायता  में  हाल  में

 Fo)  सन्देह  पैदा  हो  गया  at

 (=)  य  f=  हतों i!  git  इस  बदली  हुई  स्थिति में  सरकार  ने  क्या  करने  का  निर्णय  किया  है
 ?



 २०  १८८५  नामचीन  Gas  २७१७

 इस्पात  शर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  सबसे  पहले  मैं  भ्रमण-सुचना

 प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  देरी  के  लिए  सदन  से  क्षमा  चाहता  लेकिन  इसका  कौर  कोई

 चारा  नहीं

 ate  जब  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  बनाई  गई  थी  तो  इसमें  बोकारों  में

 एक  इस्पात  कारखाना लगाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  था  जिसकी  क्षमता  करीब  करीब

 सरकारी  क्षेत्र  के  वर्तमान  तीन  इस्पात  कारखानों  के  समान  होनी थी  ।  इस  विषय

 का  अर  अधिक  भ्रध्ययन  करने  से  यह  पता  चला  कि  am  में  इस्पात की  मांग  में

 संभावित  वृद्धि  बोकारो  के  संभाव्य  स्थल  तथा  इस्पात  टेक्नोलॉजी  में  झ्ाधनिकतम  उन्नत  प्रगति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इससे  कहीं  बड़ी  क्षमता वली  प्रायोजना  जिसकी  अन्तिम  क्षमता
 ४

 मिलियन  टन  हो  तेयार  करना  लाभप्रद  रहेगा  ।  हमारी  प्रार्थना  पर  सरकार  द्वारा

 भेजी  गई  शारीरिक  विशेषज्ञ  टीम
 ने  भी  इन  निष्कर्षों  की  पुष्टि  की  और  हमें यह

 जताया

 कि  एक  बड़ा  कारखाना  लगाना  अन्त  में  लाभप्रद  नौ  मितव्ययी  होगा  ।  विशेषज्ञों  ने  इस

 बात  पर  बल  दिया  कि  ४  मिलियन  टन  के  कारखाने  के  लिए  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  की

 पूति के  बारे में  हमें  aaa  areal  ga:  विश्वस्त  कर  लना  चाहिए  |

 इसके  साथ  ही  साथ  हम  इस  कारखाने  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  जुटाने  की

 व्यवस्था  पर  भी  विचार  कर  रहे  थे  जो  कि  कारखाने  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  कारण  तीसरी

 पंच  वर्षीय  योजना  में  निर्धारित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  से  अब  कहीं  अधिक  मात्ना  में  आवश्यक

 थी  ।  इसके  लिए  हमने  wader  की  सरकार  से  सहायता  के  लिए  निवेदन  किया  ।  gat

 देखा  fe  इस  कारखाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  में  watt  प्रशासन का  रवैया

 सहानुभूतिपूर्ण  था  ।  यद्यपि  कोई  पक्का  वचन  नहीं  दिया  गया  था  फिर  भी  प्रशासन ने  यह

 बात  स्पष्ट  कर  दी  थी  कि  ana  कि  अ्रमरीकी  कांग्रेस  इसका  waded  करदे  इस  परियोजना

 के  लिए  उनका  पुरा  सहयोग  होगा  ।  सदन
 की

 यहँ  याद  होगा  कि  इस  वर्ष  के  आरम्भ  में  स्वयं

 राष्ट्रपति  कनेडी  ने  एक  पत्रकार  सम्मेलन  में  बोकारो  परियोजना  को  सहायता  देने  के  पक्ष  में

 विचार  प्रकट  किये  थे  ।

 पिछल कुछ  महीनों  से  हमने  ante के  पन्नों  में  छपने  वाले  वांशिगटन में

 हमारे  राजदूतावास  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशों को  सहायता देने  के  बारे  में
 अमरीकी  प्रशासन के  प्रस्तावों  विशेषकर  बोकारो  के  लिए  सहायता  के  प्रस्ताव  पर  अमरीका

 की  कांग्रेस में  हुई  बहस  से  सम्पर्क  रखा  २२  अगस्त को  कांग्रेस  ने  अपने  विदेशी  सहायता

 कानून  में  एक  धारा  लगा
 दी  जिसे

 यदि  बदला न  गया
 तो

 इसका  यह  wa  होगा  fe  अमरीकी

 विदेशी  सहायता  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  बोकारो  के  लिये  एक  as  तक  सहायता  न  मिल

 इस  बात  को  तथा  कांग्रेस  में  हुई  बहस  के  रुख  को  देखते  हुए  और  हमारे  विचार  से  इस

 प्रायोजना
 की

 भ्रनिवायता  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  भारत  सरकार  ने  इस  प्रायोजना  के  लिए

 विदेशी  सहायता
 की

 स्थिति  पर  विचार  किया
 और  हम  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  इस

 प्रायोजना  को  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  तथा  हमारे  देश  ake  अमरीका  में  मूल

 भिन्नता  को  बनाए  रखने  ौर  उसे
 कौर  afaa  बढ़ाने  तथा  सहानुभूतिपूर्ण  वातावरण  बनाए

 रखने  की  दृष्टि  से  समय  छागया है  कि  बोकारो  इस्पात  कारखाने  को  अमरीका से  प्राप्त  होने

 वाली  सहायता  से  बनने  वाली  प्रायोजनाओं  की  सुची  से  निकाल  लिया  जाए  ।  ऐसा  करते

 हुए  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  झ्र मरी की  प्रशासन  वास्तव  में  स्वयम्

 पति  कैनेडी  ने  हमें  सहायता  देने  में  जो  act  किए  वे  सराहनीय  मैं  निस्सन्देह
 यह

 स्पष्ट

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कर  देना  चाहता हूं  कि  इस  प्रायोजना  को  वापस  लेने  में  हमने  दोनों  देशों के  प्रशासनों  को

 भ्र  अधिक  उलझनों  में  पड़ने  से  बचाने  शौर  दीर्घ  तक  भारत-अ्रमरीकी  ake

 सहयोग  को  बनाए  रखने  तथा  हमारे  लिए  इस  प्रायोजना  को  तात्कालिक  अनिवायंता  को

 ध्यान  में  रखा  है  तदनुसार  हमने  अमरीकी  सरकार  को  सूचित  कर  दिया है  उन्होंने

 हमारे  वापस  लने  के  प्रस्ताव  के  कारणों  को  पुरे  तौर पर  सराहा

 जेसा  कि  सदन  को  विदित  है  अमरीका  भारत  को  सहायता  का  सबसें  बड़ा  एकदम

 स्रोत  qeye—FERR  की  अ्रव्धि  में  अमरीका  ने  हमें  निजी  शर  सार्वजनिक  क्षेत्र के

 लिए  कुल  मिलाकर  q's0  बिलियन  डालर  की  सहायता  दी  है  जिसका  लगभग  आधा

 सार्वजनिक  क्षेत्र के  लिए  था  जिसमें  ट्राम्बे का  3.0  झर  तारापुर का  झ्र-शक्ति

 संयंत्र  भी  सम्मिलित  हैं  ।  इतना  ही  सदन  को  यह  भी  मालूम  है  कि  बहुत  से  क्षेत्रों में

 दोनों  देशों  में  गहरा  सहयोग  ऐसी  परिस्थिति  में
 अमरीका

 की  सहायता से  इस  प्रयोजन

 को  वापस  लेने  की  हमारी  कार्यवाही  तथा  बोकारो  पर  झा मरी का की  कांग्रेस में  हुई  बहस पर

 मेरे  द्वारा दिए  गए  विवरण  से  अ्रधिक  महत्व  देना  उचित  न  होगा  ।  बोकारो  के  लिए  सहायता

 की  प्रार्थना  को  वापस  लेने  का  यह  अर्थ  नहीं  लगाना  चाहिए  कि  अमरीकी  सरकार  की  भारत

 को  सहायता  देने में  दिलचस्पी  कम  हो  गई  है  ।  इसका  स्पष्ट  उदाहरण  विश्व  बेक  कंसोर्टियम

 की  बैठक  में  अमरीकी  सरकार  द्वारा  अमरीकी  सहायता  के  वचन  से  जाहिर  है  जो  किसी

 wy  राष्ट्र  की  अपेक्षा भ्रमित

 मैं  इस  बात  पर  भी
 बल  दूंगा  कि  विदेशी  उपकरणों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  घरों

 के  भ्र ति रिक्त  प्रायोजना
 की

 प्रगति  के
 सब  आवश्यक  काम  बड़ी  तेजी के  साथ  किए  गए  हैं  और

 किए  जा  रहे  ऐसी  विशाल  प्रायोजना  के  लिए  एक  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  बनाना

 प्रति  आवश्यक है  जिस  पर  उपकरणों की  खरीद  तथा  अन्य  काम  झ्राधारित हैं  ।  इस  प्रायोजना के

 लिए  भारतीय  पराशर  दाताओं  की  एक  फर्म  से  विस्तृत  प्रायोजना
 प्रतिवेदन  प्राप्त  हो

 गया

 तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  टीम  इस  प्रतिवेदन  की  छानबीन  रही है  भ्रौर  अ्राशा की की

 जाती  है  कि  यह  काम  अगले  दोतीन  महीनों  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  इसके  भ्र लावा  भूमि
 की  जा  रही  है  अगौर  कच्चे  माल  के  विकास  एवं  जल  प्राप्ति  के  साधन  के  कार्य  हस्तगत  हैं ।

 दूसरे  शब्दों
 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा कि  इस  प्रायोजना  के  लिए  अमरीका  से  सहायता

 प्राप्त  करने  में  लगभग Tis  वष॑
 का  समय  व्यथ

 नहीं  गंवाया  गया  है  परन्तु  उसका  दूसरे

 बहुत से  काम
 करने

 में  उपयोग किया  गया  है  जो  कि  प्रायोजना  की  प्रगति  में  बहुत  ware

 होते हैं  सनौर  जिनको  पुरा  करने  के  लिए  हल  हालत  में  समय  लगता  ही  है  |

 प्रायोजना
 के  इंजीनियरी  के  विस्तृत  कार्यों  पर  शीघ्रता से  कार्यवाही  करने  का  भी  मेरा

 विचार  हमारा  यह  इरादा  है  कि  इस्पात  कारखाने  के  लिए  उपकरणों  के  उत्पादन में

 यथासम्भव  भारतीय  बुद्धि  वैभव  तथा  विशेषज्ञता  का  सहयोग  जाए  तथा  भारत  में

 उपलब्ध  श्र  स्थापित
 की

 जा  रही  क्षमता  का  पूरा  पूरा  उपयोग  किया  इसके

 पर  हम
 विश्व  के  विभिन्न  देशों

 से  जिनमें  अमरीका  भी  शामिल  है  टेंडर  आमंत्रित  करने  की

 स्थिति  में  हो  जाएंगे
 ।  gt  सेही  जिन  कर्जे

 की
 रकमों  के  लिए  वायदे  मिल  चुके  हैं  उनको

 दृष्टिगत  रखते  हुए  तथा  इस  प्रायोजना  के  उपकरणों  के  लिए  विशेष  रूप  से  प्राप्त  होने
 वाली  रकमों

 को
 ध्यान

 में  रखते हुए  हम  संयंत्र  के  लिए  oe  देने  का  विचार  करेंगे  ।

 इस  समय
 भर  अधिक  निश्चित रूप  से  यह  कहना  afer  है  कि  किन-किन  देशों  से  इस  संयंत्र

 के  लिए  उपकरण  प्राप्त  हो  सकेंगे  ।
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 मैं  सदन
 को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सरकार  बोकारो  कारखाने  को

 सार्वजनिक  क्षेत्र में  स्थापित  करने के  इरादे  से  झागे  बढ़ेगी  झर इस  बात  का  भी  प्रयत्न  किया

 जायेगा  fe  उसमें  यथासम्भव  कम  से  कम  देरी  लगे  ।

 श्री  प्र काबा वीर  शास्त्री  :  अभी  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  कि  अमरीका  कांग्रेस  के

 प्रतिनिधियों  की  कुछ  ऐसी  राय  है  कि  ax  इसमें  go  परिवर्तन  कर  लिए  जाएं  तो  यह

 सहायता हमें  वहां  से  प्राप्त  हो  सकती  मैं  यहं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  यह

 जानने  का  यत्न  किया  कि  वह  किन  किन  बातों  में  परिवर्तन  चाहते  थे  पौर  उसकी  रूपरेखा  क्या है
 ?

 श्रच्यक्ष मह दय : अब भर  दय  :  अब  इसका  सवाल  कैसे  पैदा  होता  है  जबकि  हमने  वापस  ही

 ले  लिया  ।

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  यह  वार्ता  इतने  लम्बें  समय  तक  चली है  ।  इसलिए  मैं  जानना

 चाहता हूं  कि  वे  लाग  किन  किन  विषयों  में  परिवहन  चाहतें  थे  जिनके  कर  लेने  से  हमको  यहँ

 सहायता  मिल  सकती ?

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  वह  बात  चल  रही  थी  उस  तो  सवाल  हो  सकता  था

 लेकिन  अब  तो  इस  मंजिल  पर  जाकर  हमने  उसको  वापस  ही  a  fear

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  :  हमें यह  जानने का  अधिकार  हैं  कि  भ्रमरी का  से  सहायता

 प्राप्त करने  के  बारे  में  बातचीत  किन  कारणों  से  असफल हुई  ।  सदन  यह  जानने  का

 हकदार  है  कि  qatar  अर इस देश में इस  देश  में  मतभेद  क्या
 था

 श्री  चि०  सुब्रहमण्यम  :  जह  तक  अमरीकी  प्रशासन का  सम्बन्ध  वे  इस  परियोजना  के

 लिए  मदद  देना  चाहते  थे  ।  कांग्रेस  में  चर्चा  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  जानते हैं  कि  चर्चाਂ  का

 झुकाव  किस  कौर  था  iced  उस  विषय  में  कछ  कौर  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  मेरी

 केवल  समाचारपत्रों  पर  ही  आधारित  है  |  इसके  अतिरिक्त  मं  कौर  कूछ  नहीं  कह

 सकता ।

 श्री
 प्रकाश वीर  शास्त्री

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं

 कि
 रूस  अथवा  किन्हीं  wa  देशों  से  भी

 सहायता  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  कोई  योजना  उन  देशों  ने

 इस  प्रकार  की  सहायता  देने के  लिए  अपने को  प्रस्तुत  किया  है
 ?  यदि  तो  उसकी  रूपरेखा

 क्या है  ?

 धन  fao  सुब्रह्मण्यम  :
 में  बता  चुका  हूं  कि  हम  erst  मंगाने  की  कोशिश  करेंगे  शौर

 तब  उन  देशों  से  साजसामान  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  जिन  से  ऋण  मिल  रहा  है ्  या

 जिनसे  ant  चलकर  ऋण  प्राप्त  हो  सकता है  lan  किन  देशों  से  सहायता  प्राप्त

 करेंगे  इस  संबंध  में  प्रौढ़  प्रतीक  स्पष्ट  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 fat स०  मो०  बनर्जी
 :  माननीय मंत्री  ने  बताया  है  वह  दूसरे  देशों  से  sex

 मंगायेंगे  ।  मैं  खास  तौर  से  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  वित्तीय सहयता  के  संबंध
 में  अमरीका  की  इस  भ्र स्वीकृति  के  बाद  सोवियत  रूस  ने  कोई  वित्तीय  सहायतया  देने  का  प्रस्ताव

 a
 रखा है  ?



 २७३०  मौखिक  उत्तर  ११  q&S3

 mere  महोदय  :  यही  सवाल  तो  areal  जी  न  किया था  ॥

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  उन्होंने बताया  कि  टेण्डर  मंगाये  जायेंगे  ।  मैं  खास  तौर  से  यह

 जश्न  पूछना  चाहता  हूं  fe  क्या  सोवियत  संघ  ने  हमें  सहायता  देने  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्माण्यम  :  किसी  देश  की  कौर से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  tt

 fat  कपूर  सिह  :  में  इस  प्रशन  को  इस  तरह

 प्रत्यक्ष  महोदय  मेँ  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  प्रश्न की  भूमिका

 आवश्यक नहीं  है

 श्री  कपूर  सिह :  क्या  इस  प्रचलित  धारणा  में  कोई  सार  है  कि  हमारे  सरकारी  क्षेत्र

 के  प्रबन्ध  विषयक  पहलू
 aT  भारिक  अधिकारों  हारा

 अनुमान के  कारण  ही

 उन्होंने  अपनी  अनिच्छा  व्यक्त की  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जहां  तक  प्रशासन  का  संबंध  भ्रनिच्छा  का  कोई

 प्रश्न  नहीं  था  ।  प्रश्न  के
 दुसरे  भाग  के  संबंध  में  में  समझता  हूं  कि  उनका

 प्रदान

 भारत  के  बिलकल पक्ष  में  था

 श्री  यदा पाल  fag  :  जब
 कि  गवर्नमेंट कंट्रोल  के  मातहत  प्राइवेट  सैक्टर  इस  काम  को

 लेने

 के  लिए  तैयार  हे  wh  ज्यादा  arse  पुट  प्रोफ़सर  करता  है
 तो

 सरकार  को  इस  चीज़  को
 मानने में  क्या  दिक्कत  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  एक  पालिसी  कर  लिया  है  ।

 पी  यशपाल  सिंह  :  सरकार  यह  बतलाये  कि  इसको  मानने  में  राखी  दिक्कत  क्या  है

 हज़ारों  बातें  सरकार  कहती  है  तो  इस  ज़रा सी  बात  को  सरकार  मानने के  लिए  क्यों  तैयार  नहीं

 श
 +  ?

 (|  fao  सुब्रह्मण्यम  :  यह  स्पष्ट  किया  जा  चुका है  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र में  इस

 योजना को  प्रारम्भ  करना  संभव  नहीं  होगा  |  इस  संबंध में  मैं  श्री  ज े०  प्यार  डी०  टाटा के  वक्तव्य

 की  are  ध्यान  दिलाना  चाहता  जिस  में  उन्होंने यह  स्पष्ट  कहा  ह  कि  भारत  सरकार  का

 कोई  गर-सरकारी  क्षेत्र  इस  परियोजना  को  नहीं  चला  सकेगा  |

 श्रीमती  रेण  :  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  में  बताया  कि  तकनीकी  विशेषज्ञों  का

 एक  दल  परामर्शदाताओं की  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करेगा  कौर  दो  या  तीन  महीने में  अपनी

 भ्रांति
 रिपोर्टे  प्रस्तुत  करेगा

 ।
 यें  तकनीकी  विशेषज्ञ  भारतीय  हैं  या  विदेशी  are  क्या

 हम  लोग  लगभग  छ  महीने  के  बाद  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  तीन  महीने  बाद  झपना  काम

 किसका  ?

 fat  fao  सुब्रह्मण्यम  :  हम  भारत  में  उपलब्ध  तकनीकी  विशेषज्ञों का  उपयोग  कर  रहे

 है ं।

 fat
 boty

 हेम  बरखा  क्या  यह  सच  है  कि  झ्र मरी का  ने soo
 बोकारो  के क  लिए  सहायता  देने

 से  इस  कारण  इनकार  कर  दिया  है  कि  क्ले  समिति  की  एक  सिफारिश  यह  थी  कि
 अमरीका

 मल  wast  में
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 को  सरकार  द्वारा  चलायी  जाने  परिपोजनाय्रों  के  लिए  सहायता  नहीं  देनी  चाहिये

 क्योंकि  उससे  विदेशों  के  गैर.सरकारी  उद्योगों  के  साथ  प्रतियोगिता  होगी  जो  कि  water

 कनाडा  को  उसकी  बिजली  कंपनियों  का  एकीकरण  करने के  लिए  सहायता  दे  रहा

 शौर  यदि  तो  क्या  इस  दोहरी  नीति  के  लिए  सरकार  ने  अमरीकी  सूत्नो ंसे  बुनियादी  कारणों

 ? का  पता  लगाया  है

 fao  सुब्रह्मण्यम  :  अमरीकी  प्रशासन ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया है  झर  हमें  अआदइवासन

 दिया  हू  कि  सरकारी  क्षेत्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  क ेविवाद  का  इससे  कोई  संध  जड़ों  है  ।

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  इस  सदन  की  प्राक्कलन  समिति  के  उस  सुझाव

 के  अवसर  जिसमें  उसने  यह  सिफारिश  की  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  में भो  साव  जनक  पूंजी

 के  विनियोजन  के  लिए  झतृ  मति  दी  जानी  बोकारों  इस्पात  ata  में  भी  किसी  सीमा

 तक  सार्वजनिक  पंजी  लेने की  अनुमति  दी  जाते  वाली  है
 ?

 शो  fao  सुब्रह्मण्यम  :  प्रभी  ऐसा  करने  का  कोई  विचार  है  और  उस  दशा  में

 भी  यह  स्पष्ट कर  गया  था  कि  इस  समय  एसा  करना  उचित  नहीं  होगा  |

 fat  नाथ  पाई  क्या  यह  सच  हैकि  जब  अमरीकी  प्रशासन  यह  देखा  कि

 वह  मदद  नहीं  कर  सकता  तब  उसने  भारत  सरकार  को  यह  सुचित कर  दिया  था  कि  वह

 अमरीका  के  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  के  साथ  सीध  बातचीत कर  सकती  है प्र ौर  यह

 कहां  तक  सच  कि  जैसा कि  कछ  श्रवस्थाश्रों  में प्रखबारों में कहा गया कहा  गया  कि  सीनेट या

 हाउस  साफ  forsfeee ar fatter का  विरोधी  दल  इन  बातों  के  साथ  साथ  कश्मीर  की  समस्या  से  प्रभावित

 था

 शो  fao  सुब्रह्मण्यम  :  में इस  प्रश्  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  कि  हमारी झाम  नीतियों

 का  हाउस  आफ  रिप्रेजेन्टेटिव्स  के  ऊपर  कहां  तक  झगर  पड़ा  ।  लेकिन  हमने  वहां  चर्चा  के  सुझाव

 की  झोर  ध्यान  दिया  है  सनौर  हमने  इस  दशा  में  उसे  वापस  देने  योग्य  र  झ्रावश्यक  समझा

 है

 शो  ae  :  बोकारो  के  लिए एक  wert  निगम  स्थापित  किया  जाने  वाला  है
 ?

 यदि  तो  क्या  अमरीकी  सहायता  के  वापिस  ले  लिये  जाने के  बाद  भी  ag  निश्चय  कायम

 रहेगा ?  यदि  तो  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ही  क्यों  रहे
 ?

 श्री  चि०
 सुब्रह्मण्यम

 :  वह  निश्चय  सर्वेक्षण  समिति  या  उसकी  रिपोर्ट  को  देखे  बिना ही

 किया  गया  था  सर्वे  समिति  के  यहां  ग्रा  से  बहुत  पहले  ही  हम  ने  यह  निश्चय  किया  था  कि

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के
 नियंत्रण

 में  इस्पात  क्षेत्र  का  झाकार  देखते  हुए  एक  अलग  संस्था

 बनाना  आवश्यक  हू  ।  जब  वह  दल  यहां  कराया  था  तब  मैंने  उसे  सुचित कर  दिया  था कि  ay

 निश्चय  पहलेद्टी  क्या जा  चुका

 pat  बड़े
 :

 समाचर  पत्तों  के  इन  समाचारों में  कोई  सचाई  है
 कि

 राष्ट्रपति  कैनेडी
 के  सहायता देने  से  इन्कार  कर  देने पर  रूसी  राजदूत  प्रधान  मंत्री  से  मिले  थे

 और  उन्होंनें

 बोकारो  कारखाना  बनाने  के  लिए  हमें  देने  का  वचन  दिया  हैं  ?

 ग्रीष्म  महोदय  :  उन्होंने  बताया  हैं  कि  हमें  किसी  देश  से  सहायता  कोई  प्रस्ताव

 वि प्राप्त  नहीं  हुआ है

 मूल  wast  में
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 धो  दो०  चू ०  wal  :  बोकारो  संयंत्र  का
 कितना  प्रतिशत  भाग  हम  aa  निजी  संसाधनों

 थे  छड़ा  करेंगे  कौर  कितने  प्रतिशत  भाग  के  लिए  हमें  दुनिया  के  दूसरे  देशों  से  सहायता  मांगने

 पड़ेगी  ?

 शो  fac  इस  प्रश्न का  उत्तर  बहुत  कठिन
 फिरभी  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  में  यह  ara  लगाया  गया  है  कि  कितनी  ar  विदेशी  की  जरूरत  होगी  ।  '४०

 शाख  टन  की  दशा  के  लिए  RVs  ५  करोड़  रूपये  के  विदेशी  साज  सामान  की  आवश्यकता  का

 aaa  है  ।  लेकिन  मेरी  शीरानी  धारणा  यट  हैकि  यदि  हम  देशी  क्षमता  का  अ्रनमान  लगायें

 पौर  पंजी  विनियोजन से  सीमांकति  वृद्धि  के  द्वारा हद  किसी तक  क्षमता  भी  करें तो  हम

 वह  संख्या  काफी  घटा  सकेंगे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  जब  मंत्री  महोदय  कछ  महीने  पहले  अमरीका  मत  तो  क्या

 उनकी यह  धारणा  बनी  थी  या  wea  कारणों  से  यह  समझा  जा  सकता है  कि  जहां

 तक  वाशिंगटन  में  भारत  का  एक  योग्य  शासक  राजदूत  होने पर  जहां  तक

 कांग्रेस  भ्र  समाचार  Tal  का  सम्बन्ध  प्रचार  कार्य  तथा  कार्यकुशलता जन

 प्रम्पकं  काय  का  बराबर  ही  अभाव  रहा  है  ?  यदि  तो  इस  विशिष्ट

 के  वारे  में  प्रम रिकी काग्रेस  के  इस  रुख  का  वह  भी  एक  कारण  था  ?

 || गजी  fao  में  हाल  में  अमरीका  में  नहीं  था

 शो  हरि  fasy  कामत  :  वह  कुछ  महीने पहले  गये  थे  ।  लेकिन  मैंने तो  प्रत्य  कारणों  से  भी

 कहा  था  |

 tat  घूरा  श्री  टो०  टी
 ०  कृष्णमाचारी  गये  थे  |

 jana  महोदय  :  नगर वह  हाल  में  वहां  नहीं  भी  थे  तो  भी  क्या  वह  बता  सकते  हैं  कि

 जन  बातों  का  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  क्या  कांग्रेस  के  sa  निर्णय  के

 थी ं? लिए  जिम्मेदार

 i
 श्री  fao  सुब्रह्मण्यम  :  वास्तव में  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  q  समझता

 हुं  कि यह प्रश्न  किसी  कौर से  जाना  चाहिए  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  किसी  और  सोते  फिर  क्या  प्रधान  मंत्री  इसका  जवाब  देंगे  ६८

 वित्त  मंत्रों  (st  ao  त०  क्या  मै  इसका  उत्तर  दे  दूं
 ?

 tacos  महोदय  :  यदि  वह  चाहें  तो  दे  दें  ।  वैसे  मैंने  उन्हें  इजाज़त  नहीं  दी

 वित्त  संतरी  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  में
 यहं  कहना

 चाहूंगा  कि  माननीय  सदस्य

 ने
 जित  sare पर  अपने  निष्कर्ष

 निकाले  है  वह  गलत  हैं
 ।  हमारे  वहां  बत  अच्छा

 काम
 कर

 रह  है  ।  कोई उसे  ख  सकता है

 हरि  विष्णु  प्राचीन  प्रीत  के  हेतु  ।  माननीय  मंत्री ने  गलत  सुना हैँ  +

 बन्दों  ने  ध्यान  नहीं  दिया  ।
 मैने  कहा  कि  वाशिंगटन

 म
 भारत  का  एक  योग्य  राजदूत

 है
 फिर  भी

 wel  तक
 अमरीकी

 कांग्रस  प्रौढ़  समाचारपत्रों का  सम्बन्ध  हूं  हमारे
 प्रचार  कौर

 जन  सम्पर्क

 कार्य  में  काफी  कमी  रही है  ।

 fama  महोदय
 :

 उन्होंने  पूछा  था  कि  वह  बात  उस  निश्चय  के  लिये  कहां

 दार  है  पौर  मंत्री  ने  बता  दिया है  कि  वह  नहीं बता  सकते  वह  दौर  क्या

 चाहते
 हैं  ?

 ——

 wast  में
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 चो  हरि  विष्णु  कामत  :  लेकिन  उत्तर  क्या  कट

 श्रिया  महोदय
 :  उतर  यह  हैं  कि  मंत्री  महोदय यह  नहीं  बता  सकते  कि  यह  निश्चय

 उस
 बात  के  कारण  भी  ear  है  या  नहीं  ।

 शो  हरि  fay  कामत  :  दूसरे  मंत्री  उस  प्रश्न  का  उत्तर  कयों  देते  हैं
 ?

 वह  संगत  नहीं

 उसे  कार्यवाही से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  या  उसका  क्या  होगा

 महोदय  वह  उसी  प्रकार  रहेगा  ।

 श्री  ओंकार लाल  बे  रवा
 :

 में  ae  जानना  चाहता  हं  कि  सौर  देशों की  प्रो  से  बोकारों

 के  लिए जो  सहायता  देने  का  आश्वासन दिया  गया  कया  वह  अमरीका के  बराबर  दी  जायगी

 यदि  तो  क्या  फिर  भी  अमरीका  से  सहायता  मांगी  जायगी  ।

 श्रेय  महोदय  :  इसका  जवाब  स्टेटमेंट में  दे  दिया गया  है

 श्री  ओंकार  लाल  बे  रवा  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  सहायता  अमरीका  के

 बराबर  दी  जायेगी या  नहीं

 महोदय
 :

 बराबर  का  कौन  सकता  है
 ?

 ाजमण्याणचानाववााण a

 रनों  को  र  नीति  उतर

 १
 श्ानंध्र  प्रदेश  में  मिलें  सो  के  निक्षेप

 श्री  [to  Wo  फार्मा  :

 1*६१७.
 थी  संविधान

 क्या  खान  शोर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (4) aT  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  ait  प्रदेश  के  fa  तथा

 पुर  जिलों  में  सोने  के  निक्षेपों का  पता  लगाया  अर

 यदि  तो  जिन  निक्षेपों का  पता  लगा  है  उनका  ब्योरा  क्या  और  यदि  उनकी

 किस्म  तथा  मंत्रा  का  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  तो  वह  क्या  है
 ?

 खित  ae  ईव  मंत्री  ८:  जी  जिला  चित्तूर
 में  विसानत्तमू

 भोर  arrest  ak  जिला  श्रन्नन्तपुर में  रामगिरी में  सोने  के  निक्षेपों के  मिलने  का  समाचार

 मिला हूँ  ।

 जिला  चित्तूर में  विसानत्तम् st  कालाहदट्टी  क्षेत्रों  में
 सोने

 की  किस्म  बहुत
 खराब

 oat  निक्षेप  न
 तो  दूर  तक  फेल  हुए  हैं  शौर न  ही  लाभदायक  हैं

 |

 भ्रनन्तपुर जिले  में  रामगिरी सोना  खान  १५२  मीटर  चौड़ी है  और  दक्षिण  में  जिंबूतिस

 खान  से  उत्तर में  कनपुरम्  तक  96,265 Alec AaTS मीटर  की  लंबाई  तक  फली  हुई  है
 ।

 इस  खान
 की

 विस्तृत  जांच  पड़ताल  शुरू  कर  दी  गई  है  फिर  उसकी
 वास्तविक

 किस्म  तथा
 मात्रा

 का  अनुमान

 जांच  पड़ताल  पूरी  हो  जाने कें  बाद  ही  लगाया
 जा  सकता  है  ।

 मल  wait  में



 Rope  लिखित  उत्तर  ११  9293.0

 पहाड़ी  निकास  बोड़े

 ary
 1६१८.  at  ०  च  क्या  गह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  समूचे  देश  में  पहाड़ी  प्रदेश  के  मिले-जुले  विकास  के  लियें  एक  उच्च

 प्राप्त  पहाड़ी  विकास बो  बनाया  गया  हैं  ;  शर

 यदि  तो  संक्षेप  में  बोड़े  का  गठन  श्र  कृत्य  बया  हे  ?

 पगिहनकार्य  मंत्रो  (att  नन्दा  )
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 बिस्व  विद्यालय  तथा  का  लिज  के  अध्यापक ं  करा  बी  सा

 (sitqo  qo  राघवन

 श्री  ट्र
 ६१८६.

 4  alto  कुन्दन

 |  शो
 कोया

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  तथा  कालिज  के  अ्रध्यापकों के
 लिये

 वार्षिकी  प्रिया
 बीमा

 योजना  लागू  करने का  कोई  प्रस्ताव  ;

 क्या  योजना  कों  afar  रूप  दे  दिया  गया  है  ;  शौर

 योजना  के  कब  तक  लागू  हो  जाने  की  ?

 परीक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  हुमायूँ  कबीर  (  जी  हां  ।

 are  यह  योजना  श्रमी  अंतिम  रूप  से  निर्धारित  नहीं की  गई  है  ।

 जिहादियों  को  निशुल्क  पुस्तक  तथा  वस्त्र

 1६२०.  श्री  सुरेन  पाल  सिह  :  कया
 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  aad  fe  राजधानी में  प्राइमरी  स्कूल  के  विद्यार्थियों के  लिये  निःशुल्क

 पुस्तकें  तथा  वस्त्र  वितरण  करने  की  कोई  नई  योजना  बनाई  गई  शौर

 यदि  तो  इस  योजना का  संक्षिप्त  विवरण क्या  है  तथा  इस  पर  कितनी  रकम

 व्यय  होगी  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री  (at  हनुमान  ऐसी  योजनायें

 को  दिल्ली  प्रशासन  ate  दिल्ली  नगर  निगम  कार्यात्वित कर  रहा  है  ।

 विवरण  संलग्न  है  ॥

 देर  ६३  ह  ।
 viper

 देखिए  साया  एल०  दी

 मिल  में
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 रायल  यता  थ्स,ल्स्दन Tg  कार्य डर्सविसइरटीट_यूदान  म्यू

 1६२१.  थो  कपूर  चिंह  कया  नक  अत  सम्मान  कौर  सांस्कृतिक-सायं  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  के  हनिगो जोन्स  बैक्वैर्टिंग हाल  में

 स्थित  रायल  यूनाइटेड  सर्विस  इंस्टीट्यूशन  म्यूजियम  को  खत्म  करके  उसकी  वस्तुयें  इधर

 उधर  भेजी  जा  रही हैं  ।

 यदि  तो  क्या  एं  सभी  जो  भारत के  मतलब की  लेन ेके  लिये

 आवश्यक  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक है  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  क्या  विशेष  कार्यवाही की  गई  है  भ्रमणा  करने  का  विचार  है  कि  सिखों  के  इतिहास  तथा

 सेनिक  कार्यवाहियों  से  संबंधित  प्रदर्शित  वस्तुयें  विभाजन ोत्तर  भारत
 ~

 को  मिल

 जायें  ?

 fa  ज्ञान तिक  श्रतसन्घान  शोर  सांस्कृतिक-कार्य  संतरी  BATT  जी

 हा  ।

 श्र  उस  संप्रदाय  )  ने  भारत के  लिय लेय  दिलचस्पी  की  लगभग

 एक  दर्जन  चीजें  लन्दन  स्थिति  भारतीय  हाई  कमीशन  को  दी  हैं  ।  हाई  कमीशन

 अधिक  वस्तुयें  प्राप्त  करने  कं  प्रयत्न कर  रहा

 तन  को  खोज  का  काय

 gm
 यशराज  fag

 *FEQR.
 न  शोसुबोच  हुं सदा

 कया  खान  र  ईन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  ak  प्राकृतिक  गैस

 अ

 ara ने  तेल की  खोज  का

 we  करने के  wat  प्रशासनिक  व्यवस्था का  पुनर्गठन  किया  ate

 यदि  तो  पुनर्गठन  की  मुख्य  बातें क्य  व  हैं  ?

 खान  we  इंत  मंत्रो  श्रलगधन )  कौर  १९६३ F

 तेल  श्र  प्राकृतिक ta  झ्रायोग  ने  निम्नलिखित  कार्य  करने  का  निश्चय  किया है

 प्रक्रियायें  को  सुव्यवस्थित करना  कौर  मुख्य  कार्यालयों तथा  निदेशालयों

 को  शआर  अधिक  शक्तियां  प्रदान  करना  ;

 मुख्य  कार्यालयों  से  कुछ  तकनीकी  तथा  दूसरे  कर्मचारियों को  परियोजनाओं

 पर  भजना ॥

 भ्रधघिक  कार्यकुशल  बनाने  के  लिये
 प्रादेशिक  तथा  परियोजना  कार्यालयों  को

 शर  अधिक  अधिकार  प्रदान  करना
 |

 थे  निश्चय  तय
 कार्यान्वित  किये  जा

 रू  है  ।

 मिल  wit  में
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 भ्रष्टाचार  निरोध  dao  समिति

 भक्त  aaa

 थी  falta  सेठ

 giana  सिंह  :

 श्री  मुरारका

 थी  रवाना  बर्मा  : THER.

 श्री  विभूति  मिश्र

 श्री  बड़े

 ।  श्री  fagsaz  प्रसाद

 Lat  कोया  ॥

 क्या  aged  मंत्री  २०  १९६३  के
 तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ३६
 के

 उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 WScTaTe  निरोध  मंत्रणा  समिति ने  अब  तक  क्या  सिफारिशें की  हैं

 उन  सिफारिशों  पर  सरकार ने  क्या  निश्चय  किये
 atk

 इन  निश्चयों को  कार्यान्वित करने  में  प्रगति हुई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ae  से  (7)  त  एक

 विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया  गया है  में  रखा  गया  ।  सेक्सी

 एल०  होग  १६९६  ।  ६३]  ।

 प्रवासों  भा  वी  दों  के  जिये  teat  जिद वविद्यालय  पाठ  यक्रम

 ६२४.  mt  विभूति  fan  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जए  विश्वविद्यालय  द्वारा  चलाई गई  डाक  द्वारा  शिक्षा

 की  योजना  प्रवासी  भारतीयों  पर  भी  लागू  की

 यदि  a  कबसे  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री  ह...||  gaia  कौर  (a)  यह  विषय

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  विचाराधीन है  ।

 teat  में  गणित  में  घ्रतुतोण  विद्यार्थी

 (
 श्री वारि यर

 1६२५.  |
 श्री  वासुदेवन  नायर

 aye  भट्टाचार्य

 श्री  यदा पाल fag  :

 ब्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  हाई  स्कूल  परीक्षाओं  में  गणित  में  होने
 वाल

 Ranft  को  wirwsor  aga  fie

 मल  aa  में
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  कारणों  को  जानने  का  प्रयत्न  किया  है

 स्कूलों  में  गणित  पढ़ाने
 का  स्तर  सुधारने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही
 है  ?

 पकिजा  पंजाबी  के  सा रता धक  मंत्रों  (att  हुमायूँ  (*)
 et

 जी  माध्यमिक  शिक्षा के  राजकीय  बोर्डों  और  संबंधित  राज्य  सरकारों  के

 । सहयोग से

 गोष्ठियों  at  aria  कर  तथा  अधिक  wes  शिक्षकों  की  भरती  करके

 शिक्षकों  की  किस्म  में
 सुधार

 और  केन्द्रीय  पाठच्यपुस्तक  श्रतुसन्धान  कार्यालय  द्वारा

 के  जरिये  पाठ्य-पुस्तकों  में  सुधारे ।

 गस  प्रिय

 1६२६.  ्रो  ह  चे  बशीर  क्या  नानक  श्री  सम्मान  कौर  सास्कृतिक  काय

 यह ्  बतान की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  इत  अनुसंधान  जो  घनी  wrarel  वाले  औद्योगिक

 विकास  वाले  क्षेत्रों  में  गैस  fas  बनाते  के  प्रश्न  का  जांच  कर  रद्दी  ने  इत  बीच

 कोई  निर्णय  कर  लिया है

 यदि  तो  योजना  sada देश  को  कितने  खंडों  में  विभाजित  किया

 शर

 गैस  का  उत्पादन  किस  प्रकार
 होगा  ?

 twin  awa  शोर  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  हुमायूँ  ot

 नहीं  |

 उत्पन्न नहीं  होते  ।

 ग्रानरेरी  मिस्र  ट

 थी
 यशपाल

 तिरू  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  इसे  सुझाव  किशोर  सरकार का  ध्यान

 गया है  छोटे  छोटे  मुकदमों  का  फैसला  करने  के  लिये  ate  मजिस्ट्रेट
 far  किए

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सुझाव  क्रियान्विति
 के

 लिये
 राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया गया  है  ?

 हकारत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (*)  सरकार ने  भारत  के  मुख्य

 न्यायाधिपति  के  भाषण  के  समाचार  देखे

 पौर
 मजिस्ट्रेटों

 की  नियुक्ति  संबंधी  प्रश्नों पर  विचार  राज्य

 सरकारें  करेंगी  ।

 ty  अंग्रेजी  में
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 दशाह  gal  दुबले
 ह "हन "ल बूह

 लोको  छुट्टियां

 थी  भक्त  दिन

 fr
 prs.  4

 थी  कपूर  fag

 Ve  नचा  का०  भट्टाचायं :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १४  18%R  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५७  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  म॑  १६६३  दशहरा

 तथा  दीवाली  की  छुट्टियां  किन  किन  तारीखों  को  मनाने  का
 अन्तिम

 निश्चय  किया  गया

 गडकर  संचालक  में  राज्य  मंत्रो  हजरनवं:स  दशहरा  ौर  दीवाली  की

 छुट्टियां  दिल्ली  मैं  केन्द्रीय  सरकारो  कार्यालयों  में  .  २४५  व  २६  अ्क्तुत् र  तथा

 १४ a  १५  १९६३  को  मनाई  जायेंगी  ।

 भगवान  az  को  मूर्ति

 ova.  श्री  सिद्धेश्वर  प्रवाद  :  बं  मानिक  प्रनुसर्धा  प्रौढ़  सॉरकूतिक-कायं  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  यह सच  हैकि  गत  are  महीने में
 नालन्दा  संग्रहालय  से

 भगवान  बुद्ध  की

 जो  yt  चोरी  हुई  वहू  कलकत्ते  में  एक  व्यवसायी  के  गोदाम  से  पुलिस  के  द्वारी

 बरामद की  गई

 यदि  ,  तो  इस  सम्बन्ध  छानबीन  करने  से  क्या  बातें  पता  चलीं

 क्या  उक्त  ध  को  पुनः  नालन्दा  संग्रहालय  मे  भिजवा  दिया  गया  गौर

 भविष्य में  संग्रहालयों से  इस  प्रकार  बहुमूल्य  वृत्तियां  चोरी  इसके

 लिए  कदम  उठाने  गये

 बज्ानिफक  WUT  और  सांह्क्ृजिक-फायं  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  स०  मो०  दास

 छानबीन  जारी है

 वह  wait  भी  पुलिस  की  हिरासत  में
 हैं

 सुरक्षा  बढ़ाने  के  लिए  कई  ae  चीजें  की  गई  हैं  जैसे  कौर  कड़े  पहरे  का

 अच्छी  क्यूरेटर  द्वारा  जांच  झरोखों  शौर  खिड़कियों  भें

 स्टील
 की

 सलाखें  लगाना  वगैरह  ।

 उड़ो वा  में  सांय कालीन  काली

 श्री  रामचन्द्र  सलिक :
 Teswve.:

 atmo  हि
 mat

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्य  में  सायंकालीन  को  विकास  के  लिए  उत्कल  विश्वविद्यालय को

 विश्वविद्यालय  अनुदान  उद्योग ने  कितना  च्च्  अथवा  ऋण  दिया
 लिली

 अंग्रजी  में
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 यह  किन  किन  कालिजों  को  sh  थाच्यतुदान  अथवा  ऋण  का  क्या  ब्योरा

 शिक्षा  मंत्रालय  में  भार साधक  मंत्रो  ड ुपा यून  सायंकालीन  कालिजों

 के
 विकास  के  लिए  उत्कल  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  waar  झागों  ने  कोई  रकम

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 उड़ाता  उच्च  न्यायालय

 TRON.  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे

 ३०
 १९६३  को  कटक

 में  उड़ीसा
 उच्च  न्यायालय  में  कितने  मामले

 लम्बित  site

 उड़ीसा  के  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  को  निबटाने  के  लिए  कया  कार्य -

 बाहर की  गई

 गृह-कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  १८६१  ॥

 (१)  उच्च  न्यायालय
 के  कार्य  के  घंटे  FEXE  में  ५  से  tf, BT कर  दिए

 गए

 (२)  1&5  में  काम के  दिन  बढ़ाकर  २०० से  २१०  कर  दिए गए  हैं  ।

 (३)  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  घटाने  के  बारे में  भारत  सरकार

 प्रशासनिक  कार्यवाही  कर  रही है

 उड़ाता  से  भारती
 य  त्र  शास  निक  से  तरा

 TAT  भारतीय
 पु  लिस

 सेवा  अघिकारी

 1१७५१.  थ्रो  रामचन्द्र  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 FERR-RR  में  उड़ीसा  में  नामक  सीधी  भरती  तथा  पदोन्नति  से  भारतीय

 प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी  नियुक्त  किए गए  ौर

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने

 pia  aaa  में  राज्य  मंत्री  कौर  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 [gerne  में  रखा  गया  ।  देखते  संख्या  Tao  टीम  /  ६३

 महिलाओं  के  लिए  aiséena

 FRR.
 _  श्री  बलेश्वर

 मीना  :

 Lait  रामचन्द्र  इलाका  :

 कया  वैज्ञानिक  wear  आर  सास्कृतिक  कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 देश
 से  इस  साप  महिलाओं

 के  कितने  पॉलीटेकनिक
 है  ;

 मूल
 ast  में
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 राज्यवार  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  ay
 अवधि  में  ऐसे

 कितने  पालिटैकनिक

 स्थापित  करने  का  विचार  गौर

 तीसरी  योजनावधि में  इस  काय  के  लिए  कितनी  रकम  आवंटित  की  गई

 गविज्ातिक  ara  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री
 हुमायूँ

 देश  में

 >a.
 निम्नलिखित  नौ  पॉलीटेकनिक  महिलाओं  ताह  ना

 श्रीमान  प्रदेश

 दिल्ली

 पजाब  4  ।

 तीसरी  योजना वध घि  नीचे  बताये  scare  feat  १४५  are  पॉलीटेकनिक

 खोलने  का  विचार है  :

 त्रान्घ्य  प्रदेश

 बिहार

 मध्य  प्रदेश

 मद्रास

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 लाख रपये लाख  रुपये  |

 पाकिस्तानियों  का  धन  अघिकृत  प्रवेश

 1१७५३.
 _  घी  कुलेश्वर  मीना  :

 ne  श्री  रामचन्द्र  उलाका

 कया  गृह-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  भ्रनधिकृत  प्रवेश  में  कितने

 पाकिस्तानी  १९६३  को  गिरफ्तार  किए  गए  ?

 गाह-कार्य  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  हज रन बीस )  :  बांध  राजस्थान  +

 हिमाचल  मणिपुर  तथा  भ्रन्दमान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह के  जिनसे

 जानकारी  प्राप्त  होनी  शेव  भारत  में  १९६३  तक  so  पाकिस्तानी  गिरफ्तार  किए

 गए  थे  ।

 _  अंग्रेजी  में



 १८८५  लिखित  उत्तर  रे

 राष्ट्रीय  बुनियादी  शिक्षा  ate

 श्री  घेवर  सोना  :
 1१७४४.

 aft  रामचन्द्र  इलाका

 क्या  शिक्षा  मंत्री  १४  १९६३  को  तारांकित  प्रशन  संख्या  ४४  के
 उत्तर

 के

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  बुनियादी
 शिक्षा

 बोर्ड  के  सभापति  तथा  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  ;

 और

 क्या  जबान  में  कोई  संसद  सदस्य  भी  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार साधक  मंत्री  हुमायूँ  :  शीर  गठन

 इस  प्रकार

 १  संघ  शिक्षा  मंत्री

 र  डा०  सौंदरम  रामचंद्रन  संघ  शिक्षा  उपमंत्री  .

 प्रो ०  एम०  एस०  टक्कर

 श्री Yo  एन०  sat

 भ  श्री  श्री मन नारायण

 द  शिक्षा  में  नये  शिक्षा  सलाहकार  तथा  शिक्षा  सचिव

 9  श्री  सी०  संघ  इस्पात  श्रोतों  भारों  उद्योग  मंत्री

 डा०  शकर पाल  शर्मा

 श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार  संसद  सदस्य

 qo  श्री  जी०  रामचन्द्रन

 ११  श्री  द्०  डब्ल्यू  भ्रापीनापाकम

 १९  श्री  श्र्नासाहेब सह  सुरूदे

 93  श्री  ए०  के ०  करण भाई

 १४  श्री  के०  अरुणाचल

 ्य
 श्री  राधाकृष्ण

 q
 कुमारी  मार जोरी  साइट्स

 qv  श्री  एल०  कार  देसाई

 qc  श्री  पी०  ato  जी०  राजू

 १६  श्री  एस०  एन०  सिन्हा

 a4 zo  नमन  लाल
 ह कि  gant  इस् दम ती  म

 मल  wast  मैं
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 TERT हे

 अनुसूचित  जातियों  तथा  dda |  ड  आदिस  जा  तियों  के  कृषक

 श्री  बालेश्वर  मोना
 TORY.

 ‘sh  रामचन्द्र  इलाका

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एगा प्रनसचित qERR-KR
 में  राजस्थान

 में
 अनु  सूचित

 जातियों  तथा  egal  afar  जातियों

 के  कृषकों  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;  शौर

 इसी  अवधि  में  ऐसे  कितने  किसानों  को  लाभ  होगा ?

 मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  द्र  :  कौर  (a)  राज्य  सरकार

 से  जानकारी मंगाई  गई  है  ।  जानकारी मिल  जाने  पर  अपेक्षित  जानकारी का  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 राजस्थान के  विद्याथियों  के  शिक्षण  way

 JS  श्री  कुलेश्वर  मोना
 TRORE.

 श्री  रामचन्द्र  इलाका

 क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  bEGR-F3  में  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  से  बाहर  तथा  राज्य  के  अन्दर

 विद्याथियों के  शिक्षण  भ्रमणों  के  लिए  कोई  सहायता  waar  अनुदान  दिया  था  ;  आर

 क्या  इस  अवधि  में  राजस्थान  सरकार  ने  इस  धनराशि को  पूरा  पूरा  व्यय

 कर  दिया है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय
 में

 भार साधक  मंत्री  कबीर  )
 :

 मौर
 .  VER

 ६३  शिक्षण  भ्रमणों  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  ६२००  रूपये  आवंटित  किए  गए  थे

 इसको  खच  करने  की  रिपोर्ट  अभी  नहीं  मिली

 भुवनेश्वर  के  बहरे  तथा  गूंगे  जिद्याधियों
 का  कल्याण

 1१७५७.  श्री  रामचन्द्र  सलिक  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FEGR-|I  में  भुवनेश्वर  के  बहरे  तथा  गूंगे  विद्याथियों  के  wear  के  लिए

 उड़ीसा  सरकार
 को

 कितनी  धनराशि  अनुदान  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  थी  ;  और

 इस  समय  उस  स्कूल  में  कितने  विद्यार्थी  दाखिल  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  में  भार-साधक  मंत्रो  gama  :  कोई  नहीं ।

 १००  ॥

 YIN  में  aaa  द  विरोधियों  के  स्कूल  का  भवन

 1१७५८.  श्री  रामचन्द्र  मलिक  :  क्या  दिक्षा  ddt  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  पांच  वर्ड  में  बहरे  तथा  गंगे  विद्याथियों  के  लिए  भुवनेश्वर  में  स्कूल
 के  भवन  का  निर्माण  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  कोई  धनराशि  aia  wa  ऋण

 के  रूप  में  दी  गई  थो  ;  शर

 मिल  अंग्रेजों  में
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 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार-साधक  मंत्रो  हुमाप्र[(कबिर )  कौर  १६६०-६१

 में  उड़ीसा  सरकार को  उ उड़सा  राज्य  बाल  कल्याण  परिषद्  को  भुगतान  के  लिए  १,२०,०००

 रुपये  दिये  गये  थे  जिससे  भुवनेश्वर  में  बहरों  के  लिए  स्कूल  तथा  होस्टल बनाया  जाना

 aT  |  अकेले  cha  भवन  के  निर्माण  के  आकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भव वेवर  में  ञ् है अ  तवा  at  जिहादियों  लिये  होस्टल

 1१७५९.  श्री  रामचन्द्र  सलिक  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत

 पांच  वर्षों  में  भुवनेश्वर  में  बहरे  तथा  गूंगे  विद्याथियों  के  लिये  होस्टल  बनाने  के  उड़ीसा

 सरकार  को  कितना  ्य  waar  ऋण  गया है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय के  भार-साधक  मंत्री  FERO-FY  में  उड़ीसा

 सरकार  को  उड़ीसा  राज्य  बाल  कल्याण  परिषद  को  भुगतान के  लिए  9,209,000  रुपये  दिए

 गए  थे  जिससे  भुवनेश्वर  में  बहरों  के  लिए  सकल  तथा  होस्टल  बनाया  जाना  था  ।  भ्र केले  होस्टल

 ति  के  झांकने  उपलब्ध  नहीं  ह

 बहरे  तथा  गूंगे  के  लिये  स्कूल  तथा  कालेज

 1१७६०.  श्री  सलिक  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  केन्द्र  प्रिया  केन्द्रीय  सहायता  से  देश  में  बहरों  तथा  गूंगे
 विद्यार्थियों

 के  लिए  कितने

 तथा  कालिज  स्थापित  किए  गए  हैं  ;  और

 इस  समय  इन  dearly  कितने  विद्यार्थी  दाखिल  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार-साथी  मंत्री  ae  भारत

 सरकार  ने  बहरों  तथा  गंगे  विद्यार्थियों  के  लिए  कोई  सकल  अथवा  कालिज  स्थापित

 किया  है  ।  केन्द्रीय  सहायता  से  स्थापित  सकल  तथा  कालिजों  की  संख्या  तथा  उनके  दाखिल

 विद्याथियों की  संख्या  इक्टठीकी  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ?

 उत्तर  प्रदेश  में  खे  तीतरों  का  कल्याण

 १७६१.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  FERI-H

 कुल  कितनी  धनराशि  उत्तर  प्रदेश  में  अ्रनूसूचित  जाति  के  खेतिहरों  तथा  -  पिछड़ी  जाति

 वालों  के  कल्याण  पर  वास्तव  में  खर्च  की  गई
 ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  चन्द्रशेखर )  १९६२-६३  के  दौरान  उत्तर

 प्रदेश  में  अनुसूचित  पिछड़े  वर्गो  तथा  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  के  खेतिहरों

 के  कल्याण  पर  २३,०५२  लाख  रुपये  राशि  qa  की

 उत्तर  प्रदेश  के  विद्याथियों  at  दक्षिण-श्रमण

 १७६२.  श्री  सरजू  पाण्ड
 य  :

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 FERR-KR  में  कुल  कितनी  धनराशि  उत्तर  प्रदेश  के
 विद्याथियों  के  लिये

 प्रदेश

 के  भीतर  भ्रमणा  बाहर  शिक्षण-श्रमण के  लिये  1.0  गई  ;  कौर

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 cal
 क्या  दी  गई  धनराशि  का  इस्तेमाल  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार-साधक  मंत्री
 हुमाय/कबिर  )  :  १६,५००  रुपये  |

 राष्ट्रीय  संकट  के  कारण  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया

 महाराष्ट्र  में झनस चित  जा  तियां  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 1१७६३.  श्री  दे०  fro  पाटिल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  orate  योजना

 के  हेतु  VERR-EY  में  महाराष्ट्र  सरकार  को  कितनी  रकम  दी  गई  थी  ;  और

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  झ्र वधि  के  लिए  कितनी  रकम  मांगी  थी
 ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  श्र  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ?

 fa  रण

 दि  स्टड

 (Carat % eat) में

 राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  सरकार  को  दी

 गई  रकम

 राज्य  केन्द्रीय  जोड़
 *  राज्य  केन्द्रीय  जोड़

 aa क्षेत्र
 aa  ata

 १.  भ्रनुसूचित aries  जातियां  ३२०  २९  २०  २०
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 a

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  तथा  श्रतूसूचित  जातियों  की  राज्य  क्षेत्र की  योजनाओं

 में  ऋण  भी  शामिल

 जेनेवा  मं  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दिक्षा  सम्मेलन

 १७६४.  श्री ई०  मकसुदन  राव
 :

 व्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जेनेवा  में  हुए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  शिक्षा  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिये  भारत  को

 निमंत्रण मिला

 यदि  तो  भारत  से  कितने  प्रतिनिधि  गये  थे  ;

 पख  व  cr ~  ? उन्होंने  उस  सम्मेलन  में  क्या
 दृष्टि

 मल  अंग्रेजी  में
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 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार-साधक  मंत्रो  हुमायूं  :  जी  att

 भारत से  कोई  किन्तु  श्री  एन०  के०  प्रथम  भारतीय  दूतावास

 को  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  भेजा  गया  था  ।

 शिक्षा  के  विभिन्न  पतलूनों  से  संबंधित  सम्मेलन  की  एक  विस्तृत  कार्यसूची
 थी  ।

 सम्मेलन  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  होने  उसकी एक  सभा-पटल  पर  रख  दी

 श्रीमान  प्रदेश  में  तेल  की  खोज

 1१७६५.  श्री  वर  रेड्ड  क्या  खान
 प्रौढ़

 इंधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगें  कि

 :

 arrest  प्रदेश  के  कड़पा  ज़िले
 में  कन्यातीथंम में  दिसम्बर  १९६२  के  अन्तिम

 सप्ताह  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  में  तेल  की  संभावनाओं  की  खोज  की  थी  ;

 यदि  तो  उसकी  उप पत्तियां  क्या  है  ;

 क्या  इस  क्षेत्र  में  कोई  a  भी  खोज  की  गई  थी  ;  a

 यदि  तो  कब ?

 fart  तथा  इंजन  मंत्री  जी ari

 तेल  मिलने  के  कथित  स्थान  पर  श्रायल  श्राक्साइड  की  फिल्में  पाई  गई  थी  ।

 कच्चे  तेल  का  कोई  पता  नहीं  लगा

 ste  ant  जांच  झांवश्यक  नहीं  समझी  गई  क्योंकि  भूतत्वीय  सर्वेक्षणों  में  तेल

 होने  की  संभावनाओं  का  पता  नहीं  लगा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 कन्यातोयंम  में  yard  सर्वेक्षण

 बताने  कृपा  करेंगे  कि :

 1१७६६.  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 नया  वैज्ञानिक  शर नत भज
 औन

 शोर  सास्कृतिक  ard  मंत्री  यह

 क्या  १९६३  के  अन्तिम  सप्ताह  में  दक्षिण  पूर्व  परिमंडल  saa
 शाखा

 कुरनूल  द्वारा  ज़िला  अन्ध  में  कोई  भूतत्वीय  सर्वेक्षण-कार्य  किया

 गया  था  |

 यदि  तो  उनकी  विस्तृत  खोज  क्या  है  ;  अर

 क्या  उस  क्षेत्र  में  अग्रेतर
 wary

 कार्यों  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 गबित्ातिक  श्रतुतन्बान  फिर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  स०  मो०  :

 ai  भारतीय  भतत्वीय ्  सर्वेक्षण  संस्था  के  एक  way  सहायक  ने

 १९६२  में  इस  स्थान  का  केवल  ऊपरी  सर्वेक्षण  किया  a

 श्रमिक  ऐतिहासिक  काल  में  तथा  मिट्टी

 के  बर्तन  भी  मिले  जिनमें  अधिकतर  काले  ak  लाल  रंग  के  ada  थे  ।

 जी  नहीं

 |

 पल  भ्रमर
 a.

 में



 WICK  लिखित  उत्तर  बधवार  99faarar  VER

 मंसुर  राज्य  म  राजस्व  कार्यालय

 Togs.  श्री  सिद्धर्था  :  नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 कया  मैसुर  राज्य  के  राजपत्रित  राजस्व  अधिकारियों  की  अन्तर  वरिष्ठता  सूची

 को  अ्रन्तिम  रूप  दिये  जाने  का  मामला  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  पास  लम्बित  पड़ा  हूं

 यदि  तो  कब  से  ं

 क्या  इस  मामले  में  सेब  लोक  सेवा  ग्रा योग  से  सलाह  ली  गई  है

 क्या  यह  सच  है  कि  सु  ची  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  बहुत  से  वरिष्ठ  अधिका  रियों  का  संतुष्टीकरण  रुका  है  ;
 शर

 (=)  सुची  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिये  जाने  की  संभावना  हूं
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (ait  हज रन बीस  से  मंसुर  राज्य  के

 tad  राजस्व  अधिकारियों  के  अभ्यावेदन  अगस्त  १९६२  से  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  कें  पास

 लम्बित
 पड़े  हैं  जो  राज्य  पुनर्गठन  GERR  के  धारा  ११५५)  के  अधीन  बनाई  गई  थी

 इस  मामले  में  संघ  लोक  सेवा  योग  से  सलाह  करने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  भ्रन्तर्राज्यीय  वरिष्ठता
 को  afar  रूप  न  देने  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  संतुष्टीकरण  में  विलम्ब

 नहीं  प ६: है  परन्तु  इससे  राज्य  भ्र सैनिक  सेवा  अधिकारियों  की  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पदोन्नति

 में  विलम्ब  हो  गया  है  ।

 (=).  are  हैं  कि  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशें  शीघ्र  ही  मिल  जायेंगी  और

 उसके  बाद  सुची  को  भ्रत्यपधिक  शीघ्रता  से  alas  रूप  दिया  जायेगा  ।

 नई  दिल्ली  के  न्यायालय

 1१७६८.  श्री  यशपाल  तह  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कपा  नई  दिल्ली  के  न्यायालयों  के  लिए  एक  नई  इमारत  बनाने  की  योजना  छोड़
 दी

 गई  है  ;  अर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं

 गह  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हजरनवीस )  1  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 wal  के  स्तनों  श्रतत्तोर्ण  fart

 1१७६६.  st  यदा पाल  सिंह  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  हाल  में  द॑  हुई  नवीं  तथा  दसवीं  कारों  की  परीक्षाओं
 में  ४०

 प्रतिशत  से  अधिक  विद्यार्थी  फेल  हो  गये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विद्यार्थियों  को  इस  ore  से  इन्हीं  कक्षाओं  में  रोक  लिया  जाता

 है  कि  हायर  सैकेंडरी  की  अन्तिम  परीक्षा  में  परीक्षाफल  भ्रच्छा  रहे  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  माध्यमिक  स्कूलों  के  मुख्याध्यापकों  को  ऐसे  तरीके
 न

 अपनाने

 को  सलाह  देने  का  शारदा  रखती  है
 ?

 es

 मूल  अंग्रजी  में
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 दिक्षा  मंत्रालय  के  भार  साधक  मंत्री  हुमायूं  कबीर  are  जी  नही ं1

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 विद्रोही

 Two.
 1  श्री  प्र०

 चे  बदगा

 Lait  रघुनाथ  सह

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  २८  १९६३  को  पुरानी  कचार  रोड  पर  तौश्मंग  के  समीप  नागा

 विद्रोहियों  तथा  मनीपुर  राइफल्स  के  एक  गश्ती  दल  के  बीच  गोली  चली  थी  ;

 यदि  तो  दोनों  पक्षों  के  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  ;

 मुठभेड़  का  परिणाम  क्या  gat  ;

 इस  बारे  में  प्राधिकारियों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  यह  घटना  २७  १९६३

 को  तौसांग  गांव  के  समीप  हुई  थी  जो  पुरानी  कचार  रोड  पर  नहीं  है  ।

 दो  मणिपुर  राइफल धारियों तथा  तीन  नागा  wast  को  गोलियों से  घाव  लगे  ।

 ae  नागा  गुंडों  से  कुछ  हथियार  तथा  गोला-बारूद  बरामद  हुआथा तथा था  तथा

 नागा  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  भारतीय  दंड  संहिता  की  धाराओं  १४८,  १४९,  ३०७  तथा  ३२६,

 बंगाल  सुरक्षा  186.0  की  धारा  ११  a  भारतीय  शस्त्र  अधिनियम की  धारा

 "२४  के
 अन्तरगत  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  था

 ।
 मामले  की  जांच  हो  रही  है

 ।
 सुरक्षा  उपायों  को

 कड़ा  कर  दिया  गया  हे  ।

 ama  carat  a  प्रशिक्षण
 ~~

 fat
 +" ह  ०  चक्रवर्ती

 1१७७१.
 ‘Lat  do  बदा

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  शर  सांस्कृतिक  काय  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 q&Ko,  9&R4  तथा  १९६२  में  छात्रवृत्तिधारियों के  रूप  में  इंग्लैंड  में  वैज्ञानिक

 में  प्रशिक्षण  पाने  वाले  विद्यार्थियों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  की  संख्या  कया  है
 ;

 इन  तीन  वर्षों  में  जिन  विद्यार्थियों  तथा  अरन्य  व्यक्तियों  ने  कृषि  तथा  इंजीनियरी

 में  उच्चतर  अध्ययन  के  लिये  विदेश  जाने  की  झ्राज्ञा  मांगी  उनकी  संख्या क्या  है  तथा  उनमें  से

 कितनों  को  wit  दी  गई  थी  ;

 क्या  संघ  सरकार  ने  ब्रिटिश  सरकार  को  अमरीका  की  फुलब्राइट
 योजना

 जैसे
 किसी

 कार्यक्रम  को  चालू  करने  की  संभावना  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  सुझाव  दिया  हे  ;  भर

 $s

 मल  संप्रेषण
 में

 1270  (ai-
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 श्रनुसन्घान  सनौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायूं  कबीर  (  वैज्ञानिक

 अनुसंधान  प्रौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  विभिन्न  छात्रवृत्ति  योजनाओं  के

 अधीन  इंग्लैंड  में  वैज्ञानिक  अनुसंधान  में  प्रशिक्षण  पाने  वाले  विद्याथियों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  की

 संख्या  निम्नलिखित  हैं

 विद्यार्थी
 qW&qo  1  wy  ४६

 १९६१  १  we  ३

 wE GER  ca

 अपेक्षित  जानकारी  तत्काल  ही  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अध्यापक

 श्री  प्र०  रख  चक्रवर्ती  ;
 TVR.

 do  बर्पा

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  देश  में  अ्रध्यापकों  के  कक्षाओं  में  पढ़ाने  की  बजाये  निजी  ट्यूशन  करने

 के  प्रश्न  की  जांच  की  हैं  ;

 क्या  शझ्रध्यापक  गन्दे  तरीके  को  मुख्यतः  इसीलिए  प्रिया  हैं  कि  उन्हें  वेतन  बहुत

 कम  मिलता  है  ;

 सरकार  किस  प्रकार  इस  कुरीति
 को

 बन्द  करने  तथा  श्रध्यापंकों
 को

 कनिष्ठ  सेवा

 द्वारा  नये  समाज  के  निर्माण  की  उत्तरदायी  भूमिका  स्वीकार  करने  के  लिए  प्रेरित  करने  का  विचार

 रखती है  att

 शिक्षा  प्राधिकार  द्वारा  भ्रध्यापकों  का  आधिक  सामाजिक  स्तर  बढ़ाने  की

 यकता  को  कहां  तक  समझा  गया  है  ?

 tina  dara के  भार-पाठक  सूत्रों  (ott  हुमायूं
 :  से  यद्यपि  इस

 समस्या का  कोई  विशिष्ट  भ्रध्ययन  नहीं  किया  गया  फिर  भी  सरकार जानती  है  कि  कभी  कभी

 अध्यापक  पर्याप्त  वेतन  तथा  प्राय  चीजों  के  कारण  निजी  ट्यूशन  का  सहारा  लेते  हैं  ।  सरकार

 अध्यापकों  के  आधिक  तथा  सामाजिक  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  उनको  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार

 करने  की  झ्रावश्यकता  के  प्रति  पूरी  तरह  से  सजग  है  कौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपाय  किये  गये  हैं

 तथा  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कट  के  भुट्टों  के
 लिये  कोयला

 1१७७३.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  खान  शौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ईंट  के  भट्टों  को  कोयले  के  नियमित  संभरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  ठोस  कदम  उठाये

 गये  हैं  ताकि  see]

 तह  दई  एतिदाल  ara

 न
 2

 मूल  wight  में
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 far  alt  इंधन  dat  aeetsrt)  :  सितम्बर  १९६१  से  इंच  पकाने  वाले  कोयले  का

 संभरण  यथासंभव  ब्लाक  रेकोंਂ  में  किया  जा  रहा  है  ।  पुरे  रेकों  में  इस  प्रायोजित  बहन  से  ईट  पकाने

 वाले  कोयले  के  संभरण  में  काफी  सुधार  जरा  गया  है  ।  १९६३  के  पूर्वाद्ध में  इस-प्रकार  के  कोयले के

 ५३,७००  वैगन  भेजे  गये  हैं  जिस  का  as  यह  है  कि  १९६२  में  लगभग  ८१,०००  ooo GMail H Aa के  वास्तविक

 संभरण  के  मुकाबले  में  वार्षिक  संभरण  १०७,४००  aq  रहा  ह  |

 उत्तर  प्रदेश  में  राजनी  तिक  पीडित

 1१७७४.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 g€&Xe  से  कब  तक  उत्तर  प्रदेश  में  राजनीतिक  पीड़ितों  में  बांदी  गई  राशि  कितनी  है  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  से  पराये  कोई  श्रीचंदन-पत्न  लम्बित  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या क्या  हूं
 ?

 free  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  १  qeys F से  ३१

 qeRR  तंक  1,9 o%, ¥vo  रुपये  ।

 (7).  जी
 ८

 उत्तर  प्रदेश  में  भतत्वीय  सर्वेक्षण

 NCD  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  बेज्ञा  निक  शरन  सम्मान  कौर  संस्कृत तिक  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  प्राचीन  मन्दिरों  तथा  अन्य  ऐतिहासिक  संस्थानों  के  संबंध  में  98e2 F TACIT में  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  में  कोई  भतत्वीय  सर्वेक्षण  किया  गया  2

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं
 ?

 विदा निक
 अनुसन्धान  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  मो०

 विशेषतः  प्राचीन  मन्दिरों ही  के  बारे  में  VERR  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  था  परन्तु

 पुरातन  aa  के  लिये
 गांव-गांव

 का  अन्वेषी  सर्वेक्षण  तीसरी  पंचवर्षीय '  योजना  के  अधीन  जारी

 रखा  गया  था |

 मेरठ  शर

 मुजफ्फरनगर  जिलों  में  २८६  गांवों
 का

 सर्वेक्षण  किया
 गया  था

 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  विद्याथियों  को  योग्यता  छात्रव  त्तियों

 1१७७६.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  ्  करेंगे  कि

 sett  विश्वविद्यालय  शिक्षा  जारी  रखने  के  लिये  निर्धन  विद्यार्थियों  को  योग्यता

 छात्रवृत्तियां  देने  के  लिये  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना  के  अधीन
 9€&&9-  ६२  तथा  १९६२-६३ में  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  को  दी  गई  सहायता  की  राशि  क्या  है  ;  are

 इसमें  से  राज्य  सरकार  द्वारा  कितना  रुपया  खर्चे
 किया

 गया  है
 ?

 मल  संप्रेषण  में
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 मंत्रालय  के  भार  साधक  मंत्री  हुमायूं  कबीर )

 FERI-KR  ३,१  ३,५००  रुपये

 FERRER  ¥,€  gk  ४०  रुपये

 १९६१-६२  ष  ६,६१०  रुपये

 के  ५.  EE,19 So Vo  रुपये

 क्षेत्रीय  परिषदें

 R999.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 गत  दो

 वर्षों  में  क्षेत्रीय  परिषदों  के  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  जैसा  कि  राज्य  पुनर्गठन

 १९५६ की  धारा  २१  में  निर्दिष्ट  क्षेत्रीय  परिषदें  सलाहकार  संगठन  हैं  तथा  उन्हें  दो  या  अधिक

 राज्यों  या  केन्द्र  प्रौर ए  क  या  अधिक  जिनके  प्रतिनिधि उस  में  के  समान  हित

 के  मामलों  पर  विचार-विमर्श  करने  तथा  ऐ  से  किसी  मामले  पर  की  जाने  वाली  कार्यवाही के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देने  का  अधिकार है  ।  क्षेत्रीय  परिषदें

 निम्नलिखित  मामलों  पर  विचार-विवश कर  सकती  गौर  सलाह  दे  सकती  हैं

 (9)  झ्ािक  ok  सामाजिक  शझ्रायोजना  के  क्षेत्र  में  समान  हित  के  मामले

 (२)  सीमा  सम्बन्धी  भाषायी  wer  संख्यकों  या  भ्रन्त्राज्य  परिवहन  के

 तथा

 (३)  राज्य  पुनर्गठन  अ्रधिनियम  के  अ्रधीन  राज्यों  के  प  सगंठन  के  परिणामस्वरूप  उठे  या

 उनसे  सम्बन्धित मामले

 प्रथम  १९६१  से  उत्तरी  क्षेत्रीय  परिषद्  की  एक  बैठक  हुई  दक्षिण  क्षेत्रीय
 परिषद्

 की  तीन  बैठकें  तथा  केन्द्रीय  ate  पश्चिमी  क्षेत्रीय  परिषदों  में  से  प्रत्येक  की  दो-दो  बैठकों

 हुई  हैं
 ।

 पिछले  दो  ag  की  अवधि  में  हुई  क्षेत्रीय  परिषदों  की  बैठकों  में  विस्तृत  विषयों पर  विचार

 विमश  किया  गया
 ।

 इस  अ्रवधि  में  क्षेत्रीय  परिषदों  के  समक्ष  जाये  मुख्य-मुख्य  मामले
 निम्नांकित

 हैं  ——

 (१)  पानी  कौर  बिजली  का  वितरण  तथा  इससे  सम्बन्धित  मामले  ।

 बिजली  के  साधनों  का  विकास  । (2)

 (3)  जन-शक्ति  का  आयोजन  |

 (¥)  मेडीकल  तथा  तकनीकी  व्यक्तियों  जिन  राज्यों में  वे  अधिक  वहां से

 ण्  राज्य  में  प्रतिनियुक्त  जहां  पर  (Ta  कम  हों  ।

 (4)  क्षेत्रीय  स्तर  पर  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  |

 (९)  अंतर्राज्य  सड़कों  और  पुलों  का  निर्माण  तथा  रख-रखाव  |

 (७)  परिवहन  व  संचार  के  साधनों  का  विकास
 ।

 मूल  संप्रेषण  में
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 (८)  विभिन्न  क्षेत्रों
 के

 लिये  कामत  पुलिस  रिजर्व  फलों  की  स्थापना  ।

 (£)  राज्यों  के  बीच  सामानों  का  समायोजन
 |

 (१०)  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  उठ  खड़े  मामलों  को
 जैसेकि

 सम्पत्तियों कौर  देहातों  को  बांटना

 (११)  भाषायी  अल्प  संख्यकों  के  लिये  रखे  गये  संरक्षणों  को  तथा  देश  के  भावनात्मक  तथा

 राष्ट्रीय  एकीकरण  के  लिये  अरन्य  साधनों  को  कार्यान्वित  करना  |

 (१२)  राष्ट्रीय  आपातकाल के  परिणामस्वरूप  पैदा हुई
 स्थिति  का  पुनरीक्षण

 केन्द्रीय  क्षेत्रीय  परिषद् की
 9&G3

 में  हुई  छठी  बैठक  के  अतिरिक्त  श्रब  तक  हुई

 सारी  बैठकों  की  कार्यवाहियों  की  जिनमें  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  परिषदों  के  निर्णय  तथा

 उनकी  सिफारिशें  समाविष्ट  संसद के  पुस्तकालय  में  पहले  ही  रखी  जा  चुकी  हैं  ।  केन्द्रीय  क्षेत्रीय

 परिषद्  की  छठी  बैठक  की  कायंवाहियों  की  प्रतिलिपियां भी  उन्हें  अन्तिम  रूप  देते  ही  संसद के

 पुस्तकालय  में  रख  दी  जायेंगी
 ।

 ऐ  शिफ़ाई  खेलों  म  गूंगे  शौर  बहरों  का  प्रशिक्षण _

 Ftove.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  एशियाई  खेलों  में  गूंगों  are  बहरों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  के  बारे में  कया

 उपाय किये  गये  शौर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  संगठन
 को

 कोई  अनुदान  दिया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय के  भार  साधक  मंत्री  हुमायूं
 :  कोई  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारी

 1१938.  wt  shea  माथुर  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अखिल
 भारतीय  सेवायों  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  लम्बित  जांचों  की  संख्या

 क्या

 ऐसी  जांचों  की  संख्या  क्या  है
 जो

 एक  वर्ष  से  लम्बित  अपराध किस  तरह  के  हैं

 तथा  इन  मामलों  को  निपटाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  कौर

 क्या  शीघ्रता  से  उनका  निपटारा  करने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  गये  हैं  करने

 का  विचार है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 :  से  (7).  किसी  राज्य  सरकार

 के  कामों  से  सम्बन्धित  सेवा  करने  वाले  अखिल  भारतीय  सेवायों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  जांचा धीन

 मामलों
 की

 संख्या  के  बारे  में  जानकारी  तत्काल  ही  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  ऐसे  मामलों  की  सुचना

 केन्द्रीय  सरकार  को  देना  अपेक्षित  नहीं  है  ।  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  ३५  सदस्यों  के  विरुद्ध

 विभागीय  जांच  लम्बित  है  जिनमें  से  re  मामले  एक  वर्ष  से  अधिक  पुराने  हैं  ।  लम्बित  विभागीय

 जांच  नेकनियती  की  कत्तव्यनिष्ठ  रहने  में  झ्र सफलता  तथा  एक  सरकारी  कर्मचारी  को  शोभा
 की  एईएन

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 न  देने  वाले  आचरण के  आरोपों  से  सम्बन्धित  है  ।  अधिकतर काय  वाही  राज्य  सरकारों  के  पास

 लम्बित  पड़ी  है  ।  जो  मामले  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  हैं  उनके  बारे  में  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि

 उन्हें  यथासम्भव शीघ्र  निपटा  दिया  जाय े।

 पाकिस्तानी  जासूसी  जाल

 श्री  To  चे  बस्रा

 ओ  रघुनाथ  fag  :

 1१७८०.  थ्री  यशपाल  सिंह  :

 श्री  श्याम
 लाल  सरफ  :

 क्या  गृह-किये  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९६३  में
 कलकत्ता

 में
 बिछ  पाकिस्तानी जासूसी  जाल  का  पता  चला

 यदि  तो  इनका  जासूसी  करने  का  ढंग  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  व्यक्तियों  को
 दंड  दिया  गया  है

 ?

 tiga  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 :  जी  हां  |

 ate  इस  सम्बन्ध  में  कुल  ore  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।  मामला

 wait  क्योंकि  न्यायाधीश  इसलिये  इनकी  कार्य-विधि  के  बारे  में  जानकारी  देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 ध्न्दसान सें  अध्यापक

 1१७८१.  श्री  क०  गोपालन :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  सेवा  में  अध्यापकों  की  पदोन्नति  तथा  सेवा

 की  शर्तों  के  नियमों  तथा  विनियमों
 को

 अन्दमान  में  लागू  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री  हुमायूं  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 विज्ञान  मन्दिर

 1१७८२.
 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :.  कया  बंज्ञानिक  झ्नुसन्घान  झोर

 संस्कृत  तिक-कार्य
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  विज्ञान  मन्दिरों  का  भार  राज्य  सरकारों  को  सौंप  दिया

 द्योल

 यदि  तो
 राज्यों  को

 दी
 art  वाली

 वित्तीय  सहायता का  स्वीकृत  प्रतिरूप

 क्या है  ?

 Santa  श्रनुसन्वान  ale  संस्कृत  तिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  .  1  i  ao  मो०  दास )
 :

 जी  हां  ।

 ं  ग्रेजी  में
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 (१)  राज्य
 सरकारों  को  हस्तान्तरित  किये  गये  वर्तमान  विज्ञान  मन्दिरों  के  बारे  में

 सारा  आ्रावर्ती  तथा  अनावर्ती  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  ॥

 (२)  उन  नये  विज्ञान  मन्दिरों  के  बारे  में  जो  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  की

 स्वीकृति  से  खोले  सारा  झ्रावर्ती  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  परन्तु  अनावर्ती

 व्यय  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  में  ३  :  १  के  प्रभुपाद  में  बांटा  जायेगा  ।  भूमि  तथा

 इमारत  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  दिये  जाते  रहेंगे  जैसा  कि  अब  तक  होता  पाया है  ।

 (३)  उपरोक्त  प्रबन्ध  तीसरी  योजना  के  लिये  है  ।  चौथी  योजना के  दौरान  केन्द्रीय

 सरकार तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  व्यय  के  आवंटन  पर  यथासमय  सोचा  जायेगा  |

 नागरिक  प्रतिरक्षा

 Pong.  श्री  गो०  geal  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4&QR-4%  के  लिये  नागरिक  प्रतिरक्षा  पर  प्रकाशित  व्यय  क्या

 यह  व्यय  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  बांटे  जाने  का  विचार  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  हज़र नवीस )
 :

 जानकारी  एकत्रित  की
 जा  रही

 है  झर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विशिष्ट  नागरिक  प्रतिरक्षा  उपायों  पर  होने  वाला  व्यय  संचित
 किया  जायेगा  तथा

 खंड  पद्धति  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों में  बांटा  जायेगा  ।

 केरल  में  तेन  शोधक  कारखाना

 1१७८४.  श्री  गो०  मिलती  क्या  खान
 कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  केरल  में  एक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  इस  क्षेत्र  में  झ्र शोधित  तेल  के  उत्पादन  की  व्यापक  संभावनायें  हैं
 ?

 fart  शौर  इंजन  मंत्री  :  तेल  शोधक  कारखाने  का  वास्तविक  स्थान

 अभी  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  यद्यपि  भ्रम्बलमुकुल  का  नाम  विचाराधीन  है

 इस  क्षेत्र  में  अशोधित  तेल  के  निक्षेपों  के  होने  के  बारे  में  कभी  कोई  जानकारी  उपलब्ध

 अखिल  भारतीय  सेवा  के  झ्र धि का  रियों  का  निलम्बन

 1१७८५.  थी  हरिश्चन्द्र  मायूर

 Lat  प्रकाशवोर  शास्त्री  :

 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  कार
 पी०  ake  सी०  एस

 श्री
 झाई०  पी०

 एस०  कब
 से

 निलम्बित हैं  ;

 मल  झंप्रेजी  में
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 (a)  उनमें  छे  प्रत्येक के  विरुद्ध  कौन-कौन  से  ग्रा रोप  हैं  कौर  किस  किस
 प्रकार  की  जांच  की

 था  रही है  ;

 क्या  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  भ्रश्यावेदन  किया  है  ;

 यदि  तो  भ्र भ्या वेदन किस  प्रकार  का  है  प्रौढ़  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 tiered  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 श्री  आर०

 पी०  कपूर और  श्री

 डी०  एस०  ग्रेवाल  दिनांक  १८  TELE  और  ३०  qéus
 से  निलम्बित हैं

 |

 श्री  कपूर  पर  दो  मामलों  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धाराओं  ४२०,  रख

 ¥o g,  १२०-ख  के  अधीन  कथित  झ्रपराधों  के  लिये  मुकदमे  चलाये  गये
 थे  ।

 पंजाब  सरकार
 ने

 सरकारी  कर्मचारी  )  अधिनियम  के  अधीन  श्री  कपूर  के  विरुद्ध  सच्चरित्रा  की  कमी

 कीय  पद  के  दुरूपयोग  के  आठ  प्रा रोपे  के  सम्बन्ध  में  जांच  कर  दी  है  ।

 करनाल  के  तीन  खून  वाले  मामले  के  नाम  से  विख्यात  मामले  में  श्री  ग्रेवाल  के  विरुद्ध  खून  के

 मामले  के  लिये  मुकदमा  चलाया  गया  था  1  सच्चरित्रता  की  कमी  के  बारह  मामलों  के  सम्बन्ध  में  भी

 पंजाब  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  वैज्ञानिक  कार्यवाहियां  प्रारम्भ  कर  दी  हैं  ।

 श्र  हां  श्री  कपूर  द्वारा  उनके  भ्र भ्या वेदन  में  उठाई  गई  बातों  के  सम्बन्ध  में

 fra  करने  के  लिये  पहले  पहल  पंजाब  सरकार  ही  सक्षम  है  ।

 श्री
 ग्रेवाल  का  कोई  भी  अ्रभ्यावेदन  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं  है

 ।
 श्रनुशासिनिक

 कार्यवाहियां की  जा  रही  हैं  ।

 औद्योगिक  प्रबन्ध

 1१७८६.  श्री  वॉरियर  :
 बया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  औद्योगिक  प्रबन्ध  पुल  में  कितने  अधिकारी  हैं  ;  श्र

 उन  प्रारम्भिक  अ्रधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  पूल  के  बनने  के  समय  सेः

 लेकर  तक  त्यागपत्र  दे  दिये  हैं  ?

 गीत-सायं  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 :  एक  सौ  ग्यारह  ।.

 दस

 wera  बोद्ध  दिल्ली

 1१७८७.  श्री  प्र०  के०  देव  :
 क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  दिल्ली  के  बौद्ध  बिहार  में  बौद्ध  साहित्य  तथा  संस्कृति के

 के  लिये  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  ब्यौरे  हैं  ;  ark

 इस  अध्ययन  के  लिये  कितना  व्यय  किया  जायेगा  ?

 लिय  =
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 दीक्षा  मंत्रालय  के  भारवाहक  मंत्री  हुमायूं  :  नहीं

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  विद्यार्थियों  के  लिये  दिल्ली  में  उच्चतर  शिक्षा  की  एक  संस्था  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  संस्था  अध्ययन  के  साथ  बौद्ध  दर्शन  का  उसके  विभिन्न  पहलुओं  में  अध्ययन

 किया  जायेगा

 ate  पाठ्यक्रमों  शर  प्रस्तावित  संस्था  को  स्थापित  करने  में  होने  वाले  व्यय  के

 ब्योरे  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  के  द्वारा  तैयार  किये जा  रहे  हैं  ।

 योग  का  चिकित्सा-निर्थक  महत्व

 1१७८८.  श्री हेम
 राज  :  शिक्षा  मन्त्री  २१  १६६२  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या

 १३६४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  योग  के  चिकित्सा-विषय  महत्व  पर  चिकित्सा  विशेषज्ञों  का  प्रतिवेदन  प्रकाशित

 हो  गया
 है  ;

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  कौन-कौन  सी  सिफारिशें  स्वीकृत  कर  ली  गई  हैं  ;

 उन्हें  क्रियान्वित करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भार साधक  मंत्री  हुमायूं  :
 जी  हां

 ate
 भारत  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया है  कि  योग  के

 मनोवैज्ञानिक  तथा  चिकित्सा-विषयक-पहलुओं के  सम्बन्ध  में  वैज्ञानिक  अनुसन्धान किये  जाने  चाहियें  ।

 इस  प्रकार  के  अनुसन्धान  को  करने  के  लिये  को  सहायता  देने  के  मामले  में  सरकार
 को

 सलाहें

 देने  के  स्वास्थ्य  मन्त्रालय में  अनुसन्धान  मन्त्रणा दाता  समितिਂ  नाम्नी  एक  समिति

 की  गई  है  भ्रौर  उसने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया है

 अंदमान  के  विद्याथियों  को  मॉड्रीकित्तर  छश्रवत्तियां

 कररा ह  नि
 ख
 ्

 r=
 || 1१७८६.  श्रीमती  साबितो  निगम  :

 क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  रें

 शैक्षणिक  वर्ष  q8E 283A के
 दौरान

 ग्रंदमान  प्रशासन  द्वारा  मुख्य  भूमि  में  मैट्रिक ोत्तर

 अध्ययन  के  लिये  कितनी  छात्रवृत्तियां  प्रदान की  गई  हैं  ;

 ऐसे  विद्याथियों की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  छात्रवृत्तियां मिलीं  थीं  ate  जो  अपनी  विधिक

 परीक्षाओं में  अनुत्तीर्ण  रहे  ;

 (7)  उस  शैक्षणिक बर्ष  में  इस  प्रकार  के  भ्रनुत्तीण  विद्यार्थियों
 को

 कुल  कितना  रुपया  दिया

 गया  था  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री
 हुमायूं

 :  ४३  ।

 केवल  ¥,G00  रुपये  £४  नये  पैसे  ।

 मूल  प्रंग्रेज़ी

 iNewro-physiological.
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 अझर्दसान  सें  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय

 Toko,  प्रो सतो  सावित्री  निगम  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  १३  १९६६३  के
 तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ३७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (#)  क्या  पश्चिम  बंगाल  माध्यमिक  शिक्षा  कलकत्ता  से  अंदमान  द्वीप  समूह  के  राजकीय

 उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  को  सम्बद्ध  करने  के  लिये  आवश्यक  औपचारिकताएं कर  दी

 गई  हैं  ;

 क्या  पीछे  एक  अवसर पर  Gite  अथवा  qeuy 7) में  पश्चिम  बंगाल  बोर्ड ने  सरकारी

 हाई  पोर्ट  के  तत्कालीन  अजमेर
 माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्ड  के  साथ  सम्बद्ध  होने  के  मामले

 में  इस  पर  झ्रापत्ति  उठाई  थी  कि  उन्हें  इस  परिवर्तन  के  विषय  में  समुचित  सुचना  नहीं  दी  गई

 थी ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री  हुमायूं  :  wit तक  नहीं  ।

 a

 द  द्वीप  समूह  में  सहकारी  स्टोर

 1१७६१.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या
 गृह-कार्य

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 waar  द्वीप  समूह  में  प्राम  तौर  पर  a  विशेष  रूप  से  उन  क्षेत्रों  में  जिनमें  कि  नई

 बस्तियां  बसाई  गई  हैं  जो  उपभोक्ता  सहकारी  स्टोर  खोले  गये  हैं  उनकी  संख्या  कितनी  है  ;  कौर

 क्या  यह  सच  है  उत्तर  तथा  मध्य  शभ्रंदमान  द्वीपसमूह  के  नई  बस्तियों  वाले  क्षेत्रों  में

 इस  प्रकार  के  सहकारी  स्टोरों  के  के  खाद्य  पदार्थों  और  प्रति  दिन  के  उपभोग  की

 उपभोक्ता  वस्तु झ्र ों  के  मूल्य  बहुत  अधिक  हैं ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 श्रमदान  द्वीपसमूह  इस

 समय  १६  उपभोक्ता सहकारी  स्टोर  चल  रहे  जिनमें  से  १९  उत्तर  तथा  मध्य  aaa  द्वीप  समूह
 के  नई  बस्तियों  वाले  क्षेत्रों  में  हैं  ।

 (a)  भाड़े  के  व्यय  aries  के  कारण  इन  क्षेत्रों  में  वस्तुभ्नों  के  मूल्य  पोर्ट  ब्लेयर
 के

 बाजार  भावों

 से  हैं  ।

 aga  योजना
 के  दौरान  सामान्य  दिक्षा

 1१७९२.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  दिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चतुर्थ  योजना  काल  के  दौरान  सामान्य  शिक्षा  के  ब्यौरों  को  तैयार  करने  के  लिये

 एक
 ats

 स्थापित  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि
 तो  उसका  गठन  तथा  उसके  निर्देश-पद कया  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री  gary  कबीर  हां  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिये  एक  कार्यकारी दल  स्थापित  किया  गया  है

 मूल  अंग्रेजी  में



 Qo  qock  लिखित  दत्त  र  Ws

 कार्यकारी  दल  का  गठन  तथा  उसके  निर्देश-पद  निम्नलिखित हैं  —

 गठन

 शिक्षा  मंत्रालय

 श्री पी०  एन०  शिक्षा  सचिव  ।  *  .

 श्री  आर  पी ०  संयुक्त  सचिव  |

 श्री  कार  अरार  ०  संयुक्त  सचिव  |

 श्री  एच०  ऋ ०  *  संयुक्त  सचिव  |

 श्री  कार  के  ण
 कपूर  संयुक्त  शिक्षा  मन्व्रणादाता  |

 के बोय  शिक्षा  सलाहकार  बोड़  की  स्थायी  समितियों  के  सचिव

 श्री जे०  पी ०  नायक  .  शिक्षा )

 बीआर  एस ०  चितकारा  तथा

 तर

 शिक्षा )  |

 महिला  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  परिषद्

 &  श्रीमती रक्षा  सरन

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 १०  डा०  पी०  जे०  फिलिप

 ११
 डा०  वी

 ०  एस०  पाटनकर

 योजना  आयोग

 १२  डा०  डी०  Ho  मलहोत्रा

 १३  श्री  के०  एल०  जोशी

 पर्  श्री  पीतम्बर  पन्त

 १५  श्री  डी०  पी०  नायर

 १६  श्री  एस०  Uo  सर्राफ

 वैसा निक  श्रतुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय

 १७  श्री  जी०  क े०  चन्दी रमानी

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय

 qs
 श्री  एम

 ०  सी ०  नानावती

 मूल  अंग्रेजी  में

 माध्यमिक  शिक्षा  सम्बन्धी  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  ate  की  स्थायी  समिति  के  भी  सचिव J
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 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय

 q&  श्री  एस०  श्र अब्दुल  कादिर

 उद्योग  मंत्रालय

 Qo  शी  वी ०  के०  राम स्वामी

 राज्यों  के  शिक्षाविद

 २१.  डा०  डी०  एम०  शिक्षा  पश्चिम  बंगाल  ।

 रे
 श्री  एन०  डी०  लोक  शिक्षा  मद्रास  ।

 23
 RA  श्री  सी०  एन०  शिक्षा  निदेशक  उत्तर  प्रदेश  ।

 २४४  श्री  ज०  डी०  लोक  शिक्षा  पंजाब  ।

 २४  श्री  ए०  सी ०  गाउडा

 रद  श्री  के०  कुरुविला  जैकब

 २७  कुमारी  एस०  पानन यि कर

 न  श्री  एस०  नटराजन

 RE  कुमारी  के ०  सहायक  शिक्षा  शिक्षा  )

 निंदा  पद

 (१)  तृतीय  योजना  काल  के  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  की  प्रगति  का  आलोचनात्मक

 घि लोकन  करना  ;

 (२)  विंमान  घटना-प्रवाह  ate  अन्य  उपलब्ध  सामग्री  को  दृष्टिगत रखते  हुए  उस  स्थिति

 का  भ्रनुमान  लगाना  जिस  पर  कि  तृतीय  योजना  काल  के  में  पहुंचने  की  सम्भावना है  ;

 (३)  चतुर्थ  योजना  के  जहां  कहीं भी  सम्भव  q¥-aaT  दृश्यमान

 q eats 1;  में  प्रस्तावों  का  तैयार  करना  ।

 दिल्लो  में  दाराब  का  उपभोग

 1१७६३.  खरीदी  चं०  wal  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  qeys—-Xs  से  दिल्ली  में  शराब  का  उपभोग  दुगना  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  नहीं  ।
 यह  लगभग  ४२

 प्रतिशत बढ़ा  है  ।

 इसके  ata  कारण  हो  सकते

 (१)  जनसंख्या  में

 5.0
 में wt
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 (२)  शराब  के  अवैध  विक्रय  को  रोकने  के  लिये  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  अपनाये  गये

 we  उपायों  के  कारण  वैध  शराब  के  विक्रय  में  हुई

 (३)  या
 तो  अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों  शादी  के  प्रतिनिधियों के  रूप  में  अथवा  पर्यटकों  के

 रूप  में  को  aa  वाले  विदेशियों  की  are  राजधानी  को  वाले

 भारतीय  जिनमें  से  अधिकांश sa  राज्यों  से  आते  हैं  जहां  निषेध  लागू

 की  संख्या में  वृद्धि  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  निर्यात

 1१७६४.  श्री  रास
 रतन  गुप्त

 :
 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 :

 क्या  एसो स्टैण्डड ने  PERR—FR  में  किन्हीं  पैट्रोलियम  उत्पादों  का  निर्यात  किया  है  ;

 यदि  तो  कितनी  विदेशी  मुद्रा  उपस्थित  की  गई  है
 ?

 खान  शर  इंघन  मंत्री  :  हां

 FERRER  में  लगभग  9.0  ६५  लाख  रुपये  उपार्जित  किये  गये  थे

 मणिपुर  राइफल्स

 1१७८५.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :
 क्या  गह  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  राइफलस  के  जवानों  wk  अधिकारियों  को  वेतन  कौर  भत्तों के  कौन

 कौन  से  क्रम  देय  हैं  ;  कौर

 (a)  क्या  उनके  वेतन-क्रमों  को  सुघारने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 मणिपुर  राइफल्स  के  सैनिक

 कर्मचारियों को  देय  वेतन  कौर  भत्तों  के  क्रम  संलग्न  विवरण  में  दिखाये गये  हैं

 में
 रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल०  eto  १७०२/६३।  ]

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है

 तेल  को  खोज  के  लिये  प्रशिक्षण

 ७,
 फि वि

 श्री  alae  लाल  बैरवा  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  के  खोज  कार्यों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  व्यक्तियों

 रूस  भेजा  गया

 यदि  तो  उनके  प्रशिक्षण  में  कितना  समय  लगेगा  ;

 इनका  खर्चा  भारत  सरकार  देगी  या  रूस  की  सरकार  ;

 (a)  यह  व्यक्ति  किन-किन प्रान्तों  से  लिये गये

 vara  श्र  इंधन  मंत्री  श्रलगेशन  तेल  तकनीकी  के  विभिन्न  पुत्रों  में

 पाने  के  लिए  तेल  शौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  ३६  तकनीकी रूस  को  भेजें  हैं  ।  एक  श्र

 a
 तकनीकी  का  शीघ्र  ही  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 (a)  प्रशिक्षण  की  अवधि  ६  महीनों  से  लेकर  १२  महीनों  तक  है  ।

 इस  का  खर्चा  तेल  प्राकृतिक  गैस  area  द्वारा  दिया  जायेगा  ।

 निर्वाचित  उम्मीदवार  निम्नलिखित  राज्यों  में  से

 उत्तर  प्रान्तर  मध्य

 मद्रास  पश्चिमी-बंगाल  |

 दिल्ली पुलिस

 १५७  €.७.
 fr

 कछवाय

 श्री  ae
 थ»

 क्या  गह  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  पुलिस  -  में  असिस्टेन्ट  सब-इन्स्पैक्टरीं  तथा  हेड

 कान्स टें बलों के  कितने  पद  हैं

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनूसूचित  afer  जातियों  के  लिए  कितने पद  रक्षित  हैं  ;

 (t)  भ्नुसूचिंत  जातियों  तथा  श्ननुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितन  व्यक्ति  वास्तव
 में  उन

 पर  काम  कर  रह

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हज़र नवीस )

 (*)  इन्स्पैक्टर  श्श् दं

 सब-इन्स्पैक्टर  चके  १७13०

 असिस्टेन्ट  सब-इन्स्पेक्टर  eo

 हेड  कान्सटेबल  २३४६

 अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  ATTaT  sufi  जातियों  के  लिये  रक्षण  केवल  उन्हीं  पदों

 में  रखा  जाता  जिनके  लिये  सीघी  भरती  की  जाती हैं  च  सब-इन्स्पैक्टर

 असिस्टेन्ट  सब-इन्स्पैक्टर  तथा  कान्स्टेबल  रक्षण  की  प्रतिशत  मात्रा  निम्न  प्रकार  है

 (१)  अनुसूचित  जातियां  सीधी  भरती  किये  जाने  वाले  रिक्त

 पदों का  Rei),  प्रतिशत ॥

 (2)  अदीम  जातियां  सीधी  भरती  किये  जाने  वाले  रिक्त  पदों

 का  ५  प्रतिशत |

 तक  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  से  सम्बंघित  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  कौर  प्राप्त  होने

 पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ॥

 इन्स्पैक्टर  सब-इन्दव  डार  असिस्टेन्ट

 सब-इन्स्पैक्टर  कॉन्स्टेबल

 अनुसूचित  जातियां  २१  रेश

 भ्रनुसुचित  झ्रादिम  जातियां  न
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 हिन्दी  में  atta

 श्री  नकारा  चोर  शास्त्री  :

 श्री  प०  ला०  बारूपाल
 दल  4

 |  श्री  कछवाय

 शी  रामे  दयानन्द
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  उनके  संलग्न  झ्र  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  कितने  ऐसे  भ्रनुभाग

 हैं  जिनमें  हिन्दी  में  नोट  लिखने  की  अनुमति  दे
 दी

 गई  है  ;  कौर

 इन  J  में  से  कितने  ऐसे  हैं  जिन्होंने  हिन्दी  में  नोट  लिखना  वास्तव  में  प्रारम्भ

 कर  दिया है  ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  शर  (q@)  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  पौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 उड़ीसा  में  gran

 QW E.  श्री  मोहन  नायक  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  होम  गानों  में  कितनी  महिलाए  भर्ती की  गई  हैं  ;
 कौर

 उन्हें  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया जा  रहा  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  उड़ीसा में  at  तक  कोई

 महिला  होम  गार्डों  में  भर्ती  नहीं  की  गई  है  ।

 भर्ती  के  न्  उन्हें  दिये  जाने  वाले  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  विचार

 कर  रही है  ।

 जंतर-मंतर  बेध  ag
 ठ  दिल  ली

 श्री  राम  चन्द्र  इलाका

 ‘att  धुलेदवर  मीना

 क्या  क्या  वैज्ञानिक  wearer  और  सास्कृतिक  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या नई  दिल्ली  स्थित  जंतर  मंतर  वेधशाला  के  संघारण  कार्य  की  पुरातत्वीय  विभाग

 द्वारा  बहुत  उपेक्षा  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ,  ak

 उस  वेधशाला  के  संरक्षण  के  लिय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 अनुसन्धान  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  मो ०  :

 जी

 wet ही  नहीं  उठता  |

 (7)
 स्मारक

 के  संरक्षण
 के  लिये  वार्षिक  विशेष  मरम्मत  कार्य  भी  किये  जाते  हैं  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 पोडियम  का  उत्पादन

 श्रीराम  चन्द्र  इलाका

 1१८०१.
 शो  घुलेदवर  मीना

 बया  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  को  ger  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  पैट्रोलियम  का  उत्पादन  बहुत  कम  हो  गया  AK

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 खान  और  इंजन  मंत्री  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 प्राय  तिक  विद्यालयों  सं  स्थान

 1१८०२.  श्री  कोया :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रारम्भिक  विद्यालय  में  स्थान  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिय  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों

 को  क्या  सहायता दे  रही  है  ;

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना

 की

 शिक्षा  मंत्रालय  में  भार  साघक  मंत्री  राज्य  सरकारों  को  स्तर

 योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  प्रौढ़  प्रारप्भिक  विद्यालयों  के  निर्माण  के  लिये  सहायता

 की  कोई  विशेष  प्रतिरूप  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  की  विशिष्ट  सहायता  के  लिये  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  हाल  ही  में  मंत्रालय

 से  प्रार्थना की  है  ।  मामला  विचाराधीन  है  ।

 उड़ीसा  के  लिये
 कोयला

 1१८०३  gu
 राम  चन्द्र  इलाका

 श्री  घेवर
 सोना  :

 क्या  खान  शौर  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  उड़ीसा  सरकार  को  दिये  जाने  वाले  कोयले  के  अभ्यंग  के

 झावंटन  में  भारी  कटौती  कर  दी  गई  है  ;  भ्र

 क्या  इस  कटौती  से  उस  राज्य  के  उद्योगों  में  एक  संकट  पैदा  हो  गया  है
 ?

 खान  ate  faq  मंत्री  :  ate  नहीं  वास्तव
 में  तो

 १९६३  से  उड़ीसा राज्य  के  लियें कोयला-कोक का  मासिक  कोटा  Xe  वैगनों से  बढ़ाकर  ५३३

 वैगनों  का  कर  दिया  गया  जनवरी  से  १९६३  की  के  दौरान  झौंस तन
 ६५६

 बैगन  प्रति  माह  की  दर  इससे  भी  श्रमिक  रहे  हैं
 ।

 rat  Was  में
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 उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षा

 १८०४.  को
 सरजू  ब्राण्ड

 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तार  ata  में  शिक्षा  नवार  के  लिये
 नपे

 far  लगाते  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश

 पुंजातीय  ने  केद्र  से  कोड  बातचीत  को  झोर

 यादे  तो  Beata  मंत्रालय  को  उप  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fret  व  लय  के  भर  साधक  मंत्रो  डु  वायु तू  :  नहीं  ।

 (a)  जस्त  नहों  उठता

 उड़ीसा  के
 [  प-पुकारो

 कालेजों  को  श्वनुदान

 प्रो  अठ  Fa.  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 seat  राज्य  के  उन  गैर-सरकारी  कालेजों  के  कया  कया  नाम  हैं  जिन्होंने  गत  तीन

 ast
 में  वित्त  विभाग  को  सुधारते  के  हेतु  ale  भवनों  का  निर्माण  करने  के  हेतु  झाधिक  सहायता  के

 लिये  विश्वविद्यालय  झुकाता  अपयोग  के  पाल  प्रार्थनापत्र  भेजें  ग्रोवर

 उन  को  कितना  कितना  रुपया  दिया  गया है  ?

 ai  परिधीय  के  मारता धड  मंत्रो  (a  जूनियर  PET o-F 2,

 wee  ay.  2  कौर  FEqR-TQ  में  विज्ञान  विभागों  का  सुधार  करप  के  हेतु  झर  भवनों का  निर्माण

 कर
 ते

 के  हेतु  aia  के  दिये  जाते  के  लिये  निम्नलिखित  गैर-सरकारी  कालेजों  नें  विश्वविद्यालय

 अनु
 तन  के  पास  प्रार्थनापत्र  भेजे  थे  :---

 (१)  भद्रक  भद्रक

 (२)  क्राइस्ट

 (3)  स्टेट  साइन्स

 (४)  खल्लोकोट

 (५)  साइन्स  क्योंकर

 पुस्तकालय  भवन  के  लिये  भद्रक  भद्रक को  ¥o,ooo  रुपये  |

 जवां  के  सोहबत  के  लिए  दिल्लो  के  कलाकारों  को  यात्रा

 १८०६.  को
 डी  हरलाल  क्या  वैज्ञानिक  agar  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्ली  के  कलाकारों  का  एक  दल  जवानों  का  मनोरंजन  करने

 के  लिए  मोच  पर  wa

 इन्होंने  कहां-कहां  अपना  प्रोग्राम

 इस  दल  में  कितने  कलाकार  शौर

 उन  पर  कितना  धन  व्यय  हुआ  ate  ag  किसने  दिया
 ?

 जे  तनिक
 थान  अभद्र  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :  जी  ets

 aa  कमाण्ड  के  afer  इलाके

 १४

 २०८८  रुपये  ४०  नये  इस  मंत्रालय  ने  खर्च  किये  |

 fiat  में  ।
 4270  (ai)



 R9qy  ११  qe  के

 शत  सुचित  जातियों  alk  मनु  सुचित  श्री  दिन
 जातियों  के  दिद्य।/थियों  का  रियायत

 1१८०७.
 ait  दे०  जी०  नायक  :

 al  Jo  0०  पटेल  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  भर  संघ  सरकार  द्वारा  नियंत्रित
 सभीं  प्रविधिक

 a  सदस्य

 शिक्षण  संस्थायें  (१)  स्थानों के  (२)  राय-सीमा के  शिथिल  करने  ae  (३)  की

 प्रतिश्नात  संख्या  के  शिथिल  करने  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  प्लोर  अनुसूचित afar  जातियों

 के  विद्याथियों को  रियायतें  दे  रही  ak

 यदि  तो  कया  यह  रियायतें  दिक्षा  मंत्रालय  के  भ्रनुदेशों  के  अनुसार  ही  दी  जाती  हैं
 ?'

 fret  मंत्रालय  के  भारवाहक  मंत्री  हनुमान  कबीर  )
 :  शौर  प्राविधिक

 शिक्षा  की  अखिल  भारतीय  परिषद्  की  सिफारिशों  के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  विद्याथियों  को  निम्नलिखित  रियायतें  दी  जाती  हैं

 (१)  २०  प्रतिशत  स्थान  आरक्षित  किये  जाते  बातें  कि  विद्यार्थी  उपलब्ध  हों  ;

 (२)  योग्यता  के  आधार  पर  जो  अन्तिम  विद्यार्थी  प्रवेश  पा  लेता  है  उसके  अंकों  कीः

 तुलना  में  १०  प्रतिशत  रियायत  दी  जाती

 (३)  अधिकतम ar  सीमा  लगभग  तीन  वर्ष  तक  शिथिल  की  जाती  है

 उच्च  faretT  के  कन्द

 1१८०८  थी  महेन्द्र  नायक :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 विश्वविद्यालय भ्रनुदान  आयोग
 के  तत्वावधान

 में
 उच्च  दिक्षा  के

 लिये  शब  तक  कितने

 केन्द्र  खोले  गये  हैं
 a

 इस  वर्ष  कितने  केन्द्र  खोलने का  विचार  है  तथा  उनके  स्थानों
 के

 नाम  कौर

 भ्रघ्ययन के  विषय  क्या

 इन  केन्द्रों  में  से  प्रत्येक  पर  कितना  रुपया  व्यय  किया  जायेगा
 ?

 शिक्षा  मंत्रालय  के  भारसाघक  मंत्री  कबीर )
 :  अर

 करे
 से  sea  शिक्षा  के  निम्नलिखित  केन्द्र  ने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया

 ना  —

 वि०  ०  ऋण  द्वारा

 विश्वविद्यालय  का  नाम  केन्द्र का  नाम  अध्ययन  विषय  मंजूर  किया  गया  कुल

 नला
 व्यय  में  )

 देहली  (१)  भौतिक  भौतिक

 विभाग  शास्त्र  और  खगोल

 (२)  रसायन  शास्त्र  भौतिकी  प्राकृतिक

 विभाग  उत्पादों  का

 विज्ञान  |

 ya  अंग्रेजी  में ।
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 रे

 कलकत्ता  ह  रेडियो  भौतिकी  रेडियो  तरंग  ११.७७

 अर  ऋणत्रय-विज्ञान  ऊपरी  वायुमंडल

 विभाग  |  रेडियो-खगोल  विज्ञान  ।

 बम्बई  (४)  गणित  गणित  विश्वविद्यालय  |  शराबे

 दान  आयोग  द्वारा

 Ro,000  रपये  के

 तय  अन्नदान  की

 मंजरी दे  दी  गई

 किये  जाने  वाले  कुल

 व्यय का  अभी

 हिसाब  लगाया

 जाना है

 उपपति जत  के  आयोग  इस  वर्ष  निम्नलिखित  १३  विश्वविद्यालय  विभागों

 को  उच्च  शिक्षा  के  केन्द्र
 के  रूप  में  स्वीकृत  कर  लिया  है

 |  a

 ८.  ४६ (१)  प्राणिशास्त्र  विभाग  समुद्री  प्राणिशास्त्र

 बम्बई  (२)  अर्थशास्त्र  विभाग  लोक  वित्त  श्र  ६.०४

 शिक  झर्थेशास्त्र ।

 (3)  व्यावहारिक  कपड़े  बनाने  के  रेशों  जो  कुल  व्यय  किया

 यन  शास्त्र  विभाग  जायेगा  उसका

 रसायन विज्ञान  ।  हिसाब  लगाया

 जाना है  ।

 (¥)  गणित  विभाग  व्यावहारिक  गणित  १०.०२

 (५)  वनस्पति  विज्ञान
 पौधों  का  &.4¥

 विज्ञान  श्र

 विज्ञान  ।

 (६)  प्राणिशास्त्र  विभाग
 ,  4G

 प्रोटोजूलोजी

 कौर  एण्डो-क्रिनोलोजी

 सहित  सैल  बायोलॉजी ॥

 (9)  भर्थेदास्त्र  विभाग  झ्राधिक  इतिहास
 ate  २.७४
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 र  डे

 पामा

 मद्रास  E.R (८)  भौतिक  शास्त्र  बायो

 विभाग  t  लोपो  |

 (&)  वनस्पति  विज्ञान  प्लांट  €.  ०६

 विभाग |  साइकोलोजी  कौर

 प्लांट  पैथोलॉजी  |

 (Ro)  गोखले  इंस्टीट्यूट  कृषि  भ्रथशास्त्र  इ

 आराफ़  पालिटिक्स  एण्ड

 इकॉनॉमिक्स

 wanes  लिंग्विस्टिक्स  ८.८ (११)  डकन
 कालेज

 कौर  फ़ोनेटिक्स  |

 E48 (१२)  भू-भौतिकीय  खनिज  पेट्रोलोजी

 विभाग ।  स्ट्रक्चरल  ज्योलोजी

 र  ज्यो मो  रफ़ोलोजी  ।

 (१३)  दर्शन  विभाग  म्रध्यात्मविद्या  जो  कुल  व्यय  किया

 जाना है  उसका

 प्रभी  हिसाब  लगाया

 जायेगा  ।

 arn  है  कि  यह  चालू वर्ष
 के  दौरान  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देंगे  ।

 ह  ee

 उद्योगों  में  प्रशिक्षण

 1१८०६.  श्री  क्या  anf  श्र  aaa  ate  सांस्कृतिक  काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  योजना  के  अ्रघीन  &¢  १  में  कितने  विद्यार्थी  व्यावहारिक

 प्रशिक्षण  के  लिये  जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  को  भेजे  गये

 कितने  विद्यार्थियों  ने  विभिन्न  उद्योगों  में  स्नातकोत्तर  उपाधियों  के  स्तर  का  उच्च

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  अनुमति  दिये  जाने  के  लिये  प्राथनापत्र  दिये

 क्या  इन  विद्याथियों  को  झ्र नुम ति  नहीं  दी  गई  अर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 विजातीय  श्रनुपन्धात  गौर  सांस्कृतिक  कार्प  मंत्री  ~ ( Ti  ह्दय  १७  1

 ८  1

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्र  (4)  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  के  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  की  गई  शर्तों

 के  केवल  उद्योग  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  के  लिये  ही  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  ।  इसलिये

 छात्रों  की  प्रार्थना  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकी  ।

 सोनिया  इक् नाना मिक  स्टटिस्टिकल  इन्वरटं.गंटर

 श्री  याज्ञनिक :  क्या  पह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  ह  कि  गत  जनवरी  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सीनियर  इकॉनामिक

 स्टैटिस्टिकल  इन्रस्टीगेटर
 के  ५०  पदों  के  लिये  प्रार्थनापत्र मंगाने  के  हेतु  विज्ञापन  दिया  था  ;

 sik  इंस

 वें  झप्रैल/मई  में
 संघ

 लोक  सेवा  आयोग  द्वारा
 ४००

 झभ्याधियों  का  इन्टरव्यू
 लिया

 गया
 ;  श्र

 यदि  तो  इस  इन्टरव्यू  के  परिणामस्वरूप  कितने  स्थान  भर  दिये  गये  हैं
 ?

 कापर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  (@).  झगामी  आयोजन

 sit  समन्वय  की  ara  नीति  के  अनुसरण  संघ  लोक  सेवी  आयोग  ने  १९६३  में  नियोजक

 मंत्रालयों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  आघार  पर  इकानोमिक/स्टेटिस्टिकल  इनवेस्ट

 गेट्स  के  पदों  के  लिये  एक  साथ  बहुत  सी  भरती  करने  के  लिए  एक  समेकित  विज्ञापन  दिया  था  ।  रिक्त

 स्थानों की  संख्या  लगभग  ६०  बताई  गई  थी  श्र  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  था  कि  यह  संख्या  बदली

 भी  जा  सकती  है  ।  अप्रैल  झ्र  १९६३ में  आयोग  ने  २८१  भ्रभ्याधियों का  इन्टरव्यू  लिया  था

 परिणामस्वरूप  उपयुक्त
 श्रभ्याथियों

 की  एक  तालिका  तैयार  कर  ली  है
 ।

 जब  कभी  मंत्रालयों

 से  दृढ़  मांगें  areal  हैं  तो  इस  तालिका  में  से  नामों  की  सिफारिश  की  जाती  है  ।  कभी  तक  बारह  स्थान

 के  लिए एक  इड़  मांग  आई  है  जिस  के  लिए  तालिका  से  नामनिर्देशित  कर  दिये  गये  हैं  ।  तालिका

 चलाई जा  रही  है  ।

 में  बिना  दाबे  के  पा रस्ता नों  पारपत्र

 1१८११.  Al  प्र०  बू ०  बुरा  :  क्या  गृह-काय मंत्री  १४  १९६३  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या ३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीराम  पारपत्र  कार्यलय  में  बिना  दावे  के  कितने  पाकिस्तानी  पारपत्र  इकट्ठे  हो  गये

 हैं  ;

 ऐसे  पाकिस्तानियों  को  देश  से  बाहर  निकालने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं

 जोकि  अपनी  पार पत् नों  को  लेने  की  परवाह  किये  बिना  ही  भारत  में  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय

 तक  हैं  ?

 गिरन-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  areata)  ऐसे  पार पत् नों की  संख्या  १२७४

 है  जोकि  पारपत्र  धारियों  के  पुरे  पतों  के  बिना  ही  डाक  द्वारा  अथवा  भ्रभिकर्ताओ्ं  के  माध्यम  से  प्राप्त

 हुए  हैं
 ।

 ऐसे  पाकिस्तानियों  की  सुचियां  छाप  ली  गई  हैं  उन  लोगों  को  खोज  निकालने
 के

 लिये  वे  राज्य  सरकर  द्वारा  सभी  जिला  पुलिस  अधिकारियों  श्र  थानों  को  परिचालित  कर  दी  गई

 हैं  जिस  से  उन  के  अनधिकृत  रुप  से  ठहरने  के  विदेशी  ब्यक्ति  झधघिनियम  के  झधीन  उन  के

 पिश्ता  कार्यवाही की  जा  सके
 नी

 मूल  ग्रंग्रेजी  मे
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 चने  हुए  विश्वविद्यालयों  में  श्रम  रोकी  श्रष्पयन  सम्बन्धी  विभागों  की  स्थापना

 श्री  ६." है  ६: है

 श्री  पोट  काट  :

 भी  प०  कुन्दन
 :

 att  कोया  :

 1१८

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  रक्षा  करेंगे  कि  :

 कया  चुने  हुए  विश्वविद्यालयों  में  अमरीकी  wears  सम्बन्धी  विभाग  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कौन  कौन  से  विश्वविद्यालय  चुने  गये  हैं  ;  कौर

 इन  विभागों  में  कितने  अ्रमरीकी  प्रोफेसरों  के  नियुक्त  किये  जाने  की  सम्भावना  है

 इस  प्रयोजन  के  लिये  पी०  एल०  Yao  की  निधियों  से  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  होगी  ?

 मंत्री  हनुमान  :  हां  ।

 जादवपुर  ate  उस्मानिया  विश्वविद्यालयों  में  उक्त  विभाग  खोलने  का  विचार

 है  ।

 तीन  प्रोफ़ेसरों  के  विश्वविद्यालय
 के  लिए  एक )  नियुक्त  किये  जाने  की  संभावना

 है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  पी०  एल०  Yao  की  निधियों  से  जो  धनराशि  उपलब्ध  की  जानी  है  वह

 ज्ञात  नहीं  है  ।

 विद्रोह-के  सिकल  उद्योग

 en  SAY  जी०  नायक :
 श ts

 Lett  मानसिंह  पृ०  पटेल  :

 क्या  खान  कौर  सघन  मंत्री  यह  बताने  की  HT  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  गुजरात  में  Tet-RATaeI  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिये  गुजरात

 सरकार  ने  संघ  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उद्योग  गुजरात  सरकार  के  साथ  भागिता  के  area  पर  स्थापित

 किये  जायेंगे  ?

 fart  अर  इंधन  मंत्रो  प्र लगे डान )  गुजरात  सरकार  ने  यह  इच्छा  व्यक्त

 की  हूं  कि  जितनी  शीघ्र  सम्भव  हो  सके  गुजरात  में  पेट्रो-केमिकल  उद्योग  स्थापित  किया  जाय
 ।

 गुजरात  में  पेट्रो-केमिकल  उद्योग  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  इस  समय  सरकार  सक्रिय

 हूप  से  विचार  कर  रही  है  ।  इस  प्रौद्योगिक  स्थापना  के  स्वामित्व  प्रतिरूप  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |
 —————_—  oo  +

 मिल  अंग्रेजी  मं
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 बॉक्साइट  पर  स्वामित्व

 हरि  विष्णु  कामत  :

 Tse.  att  यदा पाल  सिह :

 Lott
 जीवित  मेहता  :

 क्या  खान  भ्रांत  इंजन  मंत्री  २८  १९६३  के  बॉक्साइट  पर  स्वामित्व  से  सम्बन्धित

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३३४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कब  प्रस्ताव  किया  गया  था
 :  उस  प्रस्ताव के  ब्यौरे

 क्या हैं  ;

 किन  किन  राज्य  सरकारों  ate  गैर-सरकारी  दलों  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  ने  qa

 की  ate

 किन  निष्कर्षों पर  पहुंचा  गया  ?

 खान  ate  रजत  सूत्रों
 :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  दिनांक  १७

 के  पत्न  में  यह  प्रस्ताव  किया  है
 ।

 उन्हों  ने  प्रस्ताव  किया  हैं  कि  बॉक्साइट  पर  स्वामित्व  की  दर

 खनिज  पदार्थ  के  खान  के  पहने  पर  के  विक्रय  मुल्य  की  ४  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  साढ़े  सात  प्रतिशत

 दिया  परन्तु  कम  से  कम  यह  ५०  त०  वू०  प्रति
 टन  हो ।

 केवल  बॉक्साइट  के  ही  सम्बन्ध  में  नहीं  अपितु  सभी  बड़े  खनिज  पदार्थों के  सम्बन्ध

 स्वामित्व  की  दरों  को  पुनरीक्षित  करने  के  प्रश्न  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  qeq  में  उठाया

 था  at  सभी  राज्य  सरकारों  से  अपने  सुझाव  देने  की  प्रार्थना  की  थी  ।  बॉक्साइट  के  सम्बन्ध

 में  मध्य  प्रदेश  तथा  बिहार  की  केवल  दो  राज्य  सरकारों  ने  उत्तर  दिया  था  ।  इस  मंत्रालय  ने  उन  के

 सुझावों  की  अन्य  मंत्रालयों  के  परामर्श  में  जांच  की  थी  ।  बॉक्साइट  पर  स्वामित्व  की  गणना  की  विधि

 उस
 की

 मात्रा  सम्बन्धी  सामान्य  प्रश्न  पर  मई  FERR  में  श्रीनगर  में  हुई  खनिज  पदाये  सलाहकार

 als  की  बैठक  में  चचा  की  गई  थी  ।  खनिज  पदार्थ  सलाहकार  बोझ  में  सभी  राज्य  सरकारों  का  तथा

 मुख्य  मुख्य  खनन  संस्थाओं  का  प्रतिनिधित्व  हू  ।

 एक  शअ्रधिसुचना  जारी  कर  दी  गई  है  जिस  में  बॉक्साइट  पर  स्वामित्व  की  विद्यमान  दर

 निम्न  प्रकार  से  पुनरीक्षित  किया  गया  है  :--

 १.  केमिकल  २  रुपये  प्रति  टन

 २.  मेटल  ग्रेड  १  रुपया  प्रति  टन

 राष्ट्रीय  प्रवासन  अकादमी

 1१८१५.  श्री  नि०  र०
 भास्कर

 :
 कया  गृह-कार्प मंत्री  १०  q¥eh8  के

 तारांकित

 soy  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  राष्ट्रीय  प्रकाशन  अकादमी  को  मसूरी  से  उठा  कर  किसी  अरन्य  स्थान  पर  लें
 जाने

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  भ्रन्तिम  fa  कर  लिया  है  ;

 यदि
 तो

 किस  प्रकार  का  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 वि थ  क
 (7)  कया  अकादमी  के  निदेशक  ने  श्री  उस  संस्था  में

 कार्य-भार
 संभाल  लिया  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में

 भार  0811]
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 ried  dard  राज्य-मंत्री  हजरनवं,र  शौर  प्रश्न  ah
 तंक

 विचाराधीन हैं  ।

 जी  &!  |

 पन्न  खान

 1१८१६.  श्री  उठ  कुन्दन  या  खान  पर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  हूँ  कि  पन्ना  खानों  के  मूल  अनु  की  १.  करोड़  हयये से बढा कर २ बढा  कर  २  १५३२

 करोड़  रुपये  का  कर  दिया  गया  था

 व्या  यह  भी  सच  है  कि  वहां  पर  कार्य  को  बन्द  कर  देने  का  fT  किया  गया  है

 े

 यदि  तो  उस  के  नया  कारण  हैं
 ?

 बात  गोर  इ  बत  संतो  अलग दान  )  हां  ।  पन्ना  खतों  की  मल  अनुमानित

 लागत  जोकि  सरकार  ने  मंजूर  की  थी  वह  १३६  लाख  रुपये की  है  ।  राष्ट्रीय खनिज  पदार्थ

 विकास  निगम  समिति  ने  हाल  ही  में  यह  सूचना  दी  है  कि  परियोजना की  लागत  के

 को  पुनरीक्षित  करना  पड़े  ।  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  के  सम्बन्ध  में  ast  तक  सरकार  को  कोई

 बारीक  प्रस्ताव  नहीं  मिला  हूं  ।

 नहीं  ।

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 एडिनबरा  भ्रन्तर पड य

 श्री  कपूर  स्त्री

 1१८१ २१४,  att  बूरा  fee

 डी  गायन
 :

 क्या  य  तनिक  शन  उन्  6. ॥ |  पार वू  हिदू-सायं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  एडिनबरा  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  मेले  में  अली  सुब्बुलक्ष्मी  और

 बालसररवती द  दारा  किये  गये  कला प्र दर्श नों  के  वास्तविक  सांस्कूृ  टिक  महत्व  को  सरकार  ने  इस  समय

 तक  मान  लिया  है

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  वहू  सभा-पटल  पर  एक  al  लिप्त  विवरण

 क्या  सरकार  का  इस  पुर्व-पश्चिम  सांस्कृतिक  सहर्जीविता  का  अनुसरण  करने  का

 विचार  है

 यदि  तो  उस  के  क्या  विचार  हैं
 ?

 निक  अतुतन्थ  नश  र  लिव  ar  रा  ब  भ

 ba

 झर  (@).

 इन  त्र  अन्य  उन  सुविख्यात  भारतीय  कलाकारों  के  कला  न्रद्शन
 oro

 के  सभ
 सम्बन्ध

 जिन्हों
 ने  कि  उन  के

 thelor
 कार्यक्रम  के  अधीन  दिये

 20  अनुदान  को  सहायता
 से  थिरक इनबरा मेले में भग्य मेले  में  भय

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 लिया  सरकार  ने  समाचारपत्रों  में  दिये
 गये  प्रशंसात्मक  सामाचार  देखे  हैं  पर्त  कभी  तक  कोई

 भी  प्रौपचारिक  समाचार  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 शर  अनेक  देशों  के  साथ  बढ़ते  हुए  सांस्कृतिक  संपर्कों  का  सरकार  का  कार्य कम

 इसी  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  हैं  ।

 सभा  के  कायथ  के  बारे
 ञ

 tat  हरि  विष्णु  कामत  :  मुझे  कल  सचिवालय  के  एक  अधिकारी  ने  यह

 बताया था  कि  मेरा  एक  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना  प्रस्ताव  राज

 के  लिये  स्वीकृत  हो  गया  है  ।  वहू  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्मुख  मामले  के  संबंध  में  था  | ॥

 महोदय :  श्री  कामत  को  सभा  के  कार्य  में  इस  प्रकार  बाधा  नहीं  पहुंचानी  चाहिय े।

 उन्हें  यह  ठोक
 जानकारी  हुई  है  कि  उनका  ध्यान  दिलाना  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गया  है

 ।  उसे  शीघ्र

 ही  लिया  जायेगा  ।

 शो  हरि  विष्णु  कामत  :  मुझे  उस  alee  ने  यह  बताया  था  कि  ag  के  लिये  ग्राह्म

 हुआ है  ।  तब  में  ने  यह  प्रश्न  उठाया
 ।

 यह  कहना  कि  मैने  सभा  की  कार्यवाही  में  बाधा  पहुंचायी

 मुझ  पर  झ्राक्षेप  है  ।  यदि  मुझे  ऐसा  न  बताया  जाता
 तो

 मैं  यह  प्रश्न  नहों  उठाता  ।

 para  महोदय  :  में  आपको  यह  बता  चुका  हूं  कि  उस  पर  राज  चर्चा  की  जानी  थी  तथापि

 बाद  में  ज्ञात  gar  कि  ऐसा  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 es निधाना  काड  छानना

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 अस्तरण्ट्रीय  प्रतिलिप्याधघिकार  सदा  १९६३

 tints  अझपतंयान  आर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  (=  हमायत  :  भ

 लिप्यधिकार  १६५७ की  धारा  ४३  के  ा अन्तगत  दिनांक  २३  १९६३  की

 अधिसूचना  संख्या  एस०  हो  २४३६  में  प्रकाशित  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिलिप्यधिकार

 १९६६३  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 [yeatataa  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  eto  PEEL/ER]

 त्रिपुरा  राज्य  ale  भूमि  सुधार  संशोधन  १९६३

 tied  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  में  fou  लगान  तथा  भूमि

 सुधार  q&RO  की  धारा  qés  के
 दिनांक  २५  V&R3  के  त्रिपुरा  गजट

 में  प्रकाशित  प्धिमुचना  एक०  ३६  (१६)  /राजस्व/६१  की  एक  जिस  त्रिपुरा  लगान

 तथा
 भूमि  सुधार  )

 १६६३
 दिये  हुए  हैं  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 ।

 से  रखी  देखी  संस्था  एल०  ट ०  १६९
 ४५/६३

 अंग्रेजी  में
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 संघ  लोक  सेवा  अ्रायोग  क
 ufsaca
 नवाना  क  वारे  में  प्रस्ताव--जारी

 jae  महोदय
 :

 सभा  aa  श्री  हंजरनवीस  द्वारा  १०  सितम्बर  १९६३  को  प्रस्तुत

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी :

 कि
 यह  सभा

 १  1€&4  से  ३१  1ERR
 तक  की  भ्र वधि  के  लिये  संघ

 लोक

 सेवा  आयोग  के  बारहवें  प्रतिवेदन  उस  पर  सरकारी  ज्ञापन  सहित  जो  २८

 १९६३  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विचार  करती

 इस  पर  चर्चा  के  लिये  aq  केवल  ३  घण्टे  vy  मिनट  रह  गये  हैं
 ।

 श्री  दाजी  कल  के  प्रादेशिक  से  ज्ञात  gar  कि  हम  विश्वविद्यालय  चन्

 आयोग  पर  चर्चा  करेंगे  तथापि  art  उस  पर  से  चर्चा  हटा  ली  गयी  है  ।  ऐसा  करने  से  हमसे

 am  ली  जानी  चाहिये  ।

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण
 :

 ऐसा  इस  कारण  हुआ  है  कि  wea  मदों

 के  लिये
 समय  age  देना  पड़ा  है

 ।
 सभा  ने  पहिले  कुछ  मदों  पर  समय  बढ़ाने  की  अनुमति  दे

 दी है  ।  हमें  इस  पर  से  चर्चा  हटा  लेनी  पड़ी  ।  उसे  आगामी  सप्ताह  में  लिया  जायेगा  ।

 pune  महोदय  :  यदि  कोई  ऐसा  परिवर्तन  किया  जाये  तो  उसकी  जानकारी  सदस्यों  को

 दे  दी  जाये

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  भ्रध्यक्ष  नेफ़ा  पराजय  के  जिस

 के  बारे  में  रक्षा  मंत्री  ने  जो  वक्तव्य  दिया  चर्चा  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।  श्राप
 ने  आश्वासन

 दिया  था  कि  उस  को  शीघ्र  से  शीघ्र  लेंगे  |  समाचारपत्न ों में  भी  निकला  था  कि  ११

 सितम्बर  को  उस  पर  चर्चा  होगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  के  बारे  में झब  क्या  निर्णय

 लिया गया  है  ।

 थ्रो  सत्य  नारायण fag:  उस  को  १८  सितम्बर  कों  लिया  जायेगा  |

 enh  लिखा

 ली  Fo  च०  शर्मा  :  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  पदों  पर  नियुक्ति  तथा

 उनको  एक  वर्ष  प्रशिक्षण  देने  की  प्रणाली  त्रुटिपूर्ण  है  ।  इससे  बीसवीं  सदी  के  समाजवादी  दृष्टिकोण

 को  देखते  हुए  अधिकारियों  को  कर्तव्यपरायणता  की  उचित  शिक्षा  नहीं  मिलती  है  ।

 आजकल  भावी  प्रशासकों  को  ब्रिटिश  इतिहास  कौर  विशुद्ध  गणित  इत्याति  जैसे  विषयों

 को
 पढ़ाने  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  इन  विषयों  का  प्रशासन  से  कोई  संबंध  नहीं  रहता  ।  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  यह  कि  अधिकारी  जनता से  किस  प्रकार  का  व्यवहार  करता  उनकी

 समस्यायें  समझता  है  तथा  कार्य  को  किस  प्रकार  करता  है  ।

 प्
 लंक  सेवा  आयोग  ने  अपने  कार्य  को  वांछनीय  ढंग  से  नहीं  किया  है  ।  सरकारी

 अधिकारियों ने  जनता  की  भावना  समझने  की  जरा  भी  कोशिश  नहीं की  है  ।  प्रशासकों

 की  उपेक्षा
 तथा

 अरुचि  कभी  कभी  अत्यघिक  कष्टदायक  हो  जाती  है  ।
 बाना

 मूल  wast  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 मेरा  सुझाव  है  कि  ora  में  एक  सैनिक  एक  मनोवैज्ञानिक  तथा  एक  समाजशास्त्री

 होना  चाहिये  जिससे  परीक्षार्थी की  शारीरिक  तथा  मानसिक  क्षमता त्रों  के  संबंध  में  भली  प्रकार

 निर्णय किया  जा  सके  ।  राज्य  को  यह  भ्र धि कार  है  कि  वह  सर्वोत्तम  व्यक्ति  का  तपनी  सर्वोत्तम
 क्षमता

 में  चुनाव करे  ।

 दुख  की  बात  ae  है  कि  विशुद्ध  विशुद्ध  भौतिकशास्त्र  तथा  नाभिकीय  विज्ञान

 वाले  युवक  पुलिस  में  लिये  जाते  हैं  ।  जिसके  लिये  वे  नितांत  weet  हैं
 ।  यह  प्रशासन

 की

 महामूखंता  है  ।  उपयुक्त  कार्यों  के  लिये  उपयुक्त  युवकों  को  ही  छांटा  जाये
 ।

 5. ६1  बटा  fag  :
 अध्यक्ष  में  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमिशन

 की  १२वीं

 वार्षिक  रिपोर्ट  के  सिलसिले  में  श्राप  की  मौत  मंत्री  महोदय  से  कुछ  निवेदन  करने  के  लिये

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  जैसी  संस्था  का  जो  गौरवपूर्ण  स्थान  हमारे

 देश  में  है  उस  के  बारे  में  जो  दीर्घ  दृष्टि  वाले  लोग  हैं  उन  के  बिचार  al  तक  साफ  नहीं  हो  पाये

 क्योंकि  पिछले  बारह  वर्षों  में  इस  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  का  जो  कतेंव्य
 था

 कौर

 उस  का  जो  निश्चय
 था

 कि
 उस  को  झपने  ही  श्रादमियों

 की
 आवाज  सुननी  उस  को  वहं

 नहीं  कर  पाया  ।  इस  सिलसिले  में  मैं  इस  देश  के  सब  से  पिछड़े  लोगों  के  सिलसिले  जिन  की  संख्या

 करोड़ों  में  है  और  जो  भी  हमारे  देश  के  सुन्दर  चेहरे  के  ऊपर  एक  काला  धब्बा
 नजर

 aia  हैं  जिन  के  लिये  इस  पब्लिक  बीस  कमिशन  का  कुछ  कत्तव्य  कुछ  करना

 चाहता हूं  ।  मेरा  मतलब  उन  अनुसूचित  जातियों  प्र  पिछड़े  वर्ग  से  है  जिन  की  संख्या  इंस  देश

 की  झ्राबादी  का  सब  से  बड़ा  भाग  है  |

 जब  इस  सदन  के  सामने  भ्रनुसूचित  जातियों  के  कमिशनर  की  रिपोर्ट  के  ऊपर  चर्चा  हो  रही

 थी
 तो

 यहं  बात  इस  हाउस  के  मेम्बर  साहिबान  ने  बार  बार  दोहराई  झ्र  में  आज  फिर

 उसी  बात  की  तरफ  मंत्री  महोदय  का
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इन  जातियों  के

 जो  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  हिस्सा  लेने  के  लिये  भराते  उन  के  बारे  में  यह  कहा  जाता

 है  कि  उन  की  सूझ  उन  की  जो  काबिलियत  वह  इतनी  ज्यादा  नहीं  कि  उन  को  प्रच्छी

 oral  नौकरियों  में  लगाया  जाय
 ।  इस  के  जवाब  में  अनुसूचित  जातियों  के  कमिश्नर  ने  लिखा  है

 :

 भ्रनुसूचित  जातियों  के  सदस्य  लिखित  परीक्षा  में  रहता  प्राप्त  कर  लेते  हैं  किन्तु  मौखिक

 परीक्षा  में  उनके  द्वारा  प्राप्त  मारका  के  पर  उन्हें  नहीं  लिया  जाता  है  गर्त  यहं

 कहना  कि  उपयुक्त  उम्मीदावर  नहीं  मिलते  हर  मामले  में  ठीक  नहीं  हैਂ

 यहीं  खत्म  नहीं  होता .

 धन्य  क्या  यह  भी  इसी  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  लिखा  है  ?

 श्री  बूटा  fag:  इसी  सम्बन्ध  में  अपनी  रिपोर्ट  के  पैरा  १९.  ३
 के  ऊपर  उन्होंने लिखा

 meat  महोदय  :  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  के  बिना  जो  रिक्रूटमेंट  होता  है  उस  के  सम्बन्ध  में

 है  या  पब्लिक  स्विस  कमिशन  की  रिक्रूटमंट  के  सम्बन्ध  में  है  ?

 श्री  बूटा  सिह
 :

 पब्लिक  स्विस  कमिशन  ने  भी  रिपोर्ट  में  लिख  है  कि  लोगों  की

 काबिलियत  उत्तनी  नहीं  होती  इस  लिये  पीछे  रह  जाते  हैं
 ।

 इस  से  कुछ  प्राग
 चल  कर  हमारे  शेड्यूल

 एरियाज  ग्र  शेड्यूल  ट्राइबल  के  कमिश्नर  ने  भी  लिखा  है  ।
 उन्होंने

 कहा

 मूल  मं प्रे जी
 में
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 बूटा  fag]

 मौखिक  परीक्षा यें  TF  व्यक्तियों  द्वारा  ली  जाती  है  जिन्हें  ख़ादिम  जातियों  के  रहन  सहन

 का  कोई  पता  नहों  जे  उनकों  कडा  इयां  नहों  समझ  सकते  |

 यहं  बात  एक  सच्चाई  है  क्रि  जिन  हालात  में  झनुपुवित  जातियों  ae  frat
 हुए  वर्ष  के

 लोगों  की  तरबियत  होनी  जैसा  उनका  पालन  पोत ग  होत  है  जती वे  एजुकेशन  Tita  करते

 इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखते  उनका  जो  पिछड़ेपन है  उसे  मद्देनजर  रखते  जो  हमारी

 श्रप्वाइंध्गि  अ्रधारिडीज  खासकर  यूनियन  पब्लिक  lag  उनको  सारे  हालात  का  जायजा

 लेना  उनको  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  जब  यहँ  लोग  उनके  सामने  इंटरव्यू के  लिये  जाते

 हैं  तो  उनके  शरीर  को  तरफ  बड़ा  देवता  बल्कि  उन  हालात  को  तरक  देखता  चाहिये

 जिनमें  उन्होंने  त  रवायत  प्रौढ़  ए  जु  केशन  प्राप्त  की  है  ।  मुसे  बहु
 त  दुःख  से  कान  पड़ता  है  कि  मेरे

 पास  कुठ  wins  जिनसे  मैं  सा  धृत  कर  सकता हूं  कि  frat  बारह  वर्षों  में  यूनियन  पब्लिक

 aaa  कमीशन  के  जरिये  अप्व:इंटमें  डस  हु  rs  उनकी  जो  प्रगति  उनकी  जो  तरक्की  है

 बह  बहुत  झ्राइचर्यजनक है

 सनत  qeyxe  मगर  उस  के  बाद  से  कुल  रिप्रेजन्टेशन  श्राफ  शेड्यूल  काइट्स  ऐंड  शे  ड्यूड

 ट्राइन्ज  इन  झ
 ई०  सी०  कराई  To  एस०  ऐंड  कराई  झाई०  पी०  एस०  जो  था
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 के

 फिरसे इस  प्रकार  हैं
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 इसी  तरह  से  श्राप  झाई०
 पी०  एस०  के  केडर को  देखिये  |  इस  सम्बन्ध में  दिया  हुजरा  है
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 इन  सारो  फिगर्स  को  देखते  इत  नवाज  पर  पहुंचना  हाता  है  कि  यह  जाकिया  है  चंद  कास्ट
 और  शेड्यूल  ट्राइबल  को  भरती  करने  का  यह  बहुत  निन्दनीय है  ।  हमारे  संविधान  में  लिखा  gar

 फंडामेन्टल  राइट्स  कि  उनको  यह  हक  हासिल  है  ak  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  एक  बार

 नहीं  बल्कि  दो  बार  att  बात  को  दोहराया  है  कि  भ्र तु पचित  जातियों  का  जो  रिजर्वेशन है

 उसके  सिलसिले
 में

 सरकार
 ने  ait

 तक
 जो  प्रगति  की  है  यह  सन्तोषजनक  नहीं है  ।  मैं  झाप

 के  जरिये  से
 मंत्री  महोदय  का

 ध्यान
 इस  सनौर  ले

 जाना  चाहता हूं  कि  यह  जो  थोड़े  फीसें  हैं  यह

 बहुत  थोड़ा  रिप्रेजन्डशन  है  oe  उस  को  बढ़ाने  के  लिये  जल्दी  से  जल्दी  कदम  उठाये  जायें  ।  इस
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 ५

 विदा  है  कि  उब  से  यह  यू  यन  पब्लिक  रवि  कमिशन  कायम  हुमा  है

 बार  व  पढ़ले  से  लेकर  आज  तक  उस  क  जा  काम  किग्रा  सारे  के  सारे  का  स्टग  किया

 जाय  शर  जितनी  डिफिशि :  रह  गई  जो जो  रिजवान  वानी  स्ट्स फिल नहीं फिल  नहीं  हुई हैं  उन  हो

 पूरा  करने  के  लिये  स्पेशल  ए  ज़म नेशन  रख  दिया  जाय  जो  कि  एंटायरली  शिड्यूल  वास्  श्र

 डिदड्यूनड
 ट्रेड  के  ल

 के
 थि  ए  aah ७, उ८.म  से  इन  रब  को  पुरा  a  ज  ए

 एक  बात  में  श्राप  के  रेए  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  शौर  वह वह  यह  है  कि

 जब  कोई  जगह  खाली  रहती  झ्रोर  उसके  लिए  इन  जातियों या  पिछड़े  हुए  वर्गों  नं  से  at

 नहीं  तो  उसको  भरने  का  एक  जोब  तरीका  होम  मिनिस्ट्री  ने  अपनाया  हुमा  है  ।  उस

 झ्रासामी  को  प्राप्त  करने  के  लिए  किलो  दूसरे  झ्र  कसर को  बुला  दिया  जाता है  फिर  उस

 जगह  को  पूरा  करने  का  जब  मौका  आता  अ्रौर  शिड्यूल  कास्ट  या  शिड्यूल  ट्राइबल  के  किसी

 श्रादमी को उस जगह को  उस  जगह  के  लिए  लेंगे  का  मौका  भ्राता  है  तो  उसके  लिए  एक  डिपार्टमेंट रोडे

 बनता  उसका  चेयरमैन  नियत  पब्लिक  सारा  कमीशन का  एक  मेम्बर  होता है  ।  मेरे

 सामने  ऐसे  बहुत  से  केस  जाये  हैं  कि  जिनमें उस  जगह  से  शिड्यूल  कास्ट के  लोगों  जो  कि

 उसके
 ऊपर  सकते  दूर  रखने  के  लिए  बड़ी  जद्दोजहद  को  गयो  भ्र  जो  झ्राफि:शएट  करता

 था  उसको  ही  रखने  को  कोशिश  की  गयो  ।  इस  प्रकार  जान  बुझ  कर  हम  को  संविधान  में  जो

 aa  कसन  मिल  हुए  हैं  कौर  जो  श्राइवासन  हमको  सरकार  ने  दिये  हैं  उन  से  महरूम  रखा  जाता

 उन  श्राइवासनों  को  तोड़ते  के  लिए  यह  सब  कुछ  होता  दे  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  इन  fos

 पोस्ट्स  को  भरने  का  यह  रोका  हो  कि  जो  उस  अफसर  से  नैक्स्ट  जूनियर  शिड्यूल  कास्ट

 बा  अफसर हो  उस  की  कानफोडेंशल  रिपोर्ट  देखने  के  भरो  जाये  ।  इन  लोगों

 की  कानफिडेंशियल  रिपोर्ट  के  बारे  में  भी  अफसरों  द्वारा  रवैया  नहीं  अपनाया जाता  है  ।

 उन  को  कहा  जाता  है  कि  तुम  झपनी  योग्यता  से  इस  पद  पर  नहीं  हो  बल्कि  अपनी  जाति  विशेष

 के  कारण हो  ।  यह  बहुत  बुरी  बात  है  ।  उनको  कहा  जाता  है  कि  तम  झपनी  काबलियत  से  नहीं

 हो  बल्कि  जन्म  से  बैठे  हो  ।

 बहुत  से  लोग  कहते  हैं  कि  सिलेक्शन  मेरिट  के  आधार  पर  होना  चाहिए  क्योंकि  यह  एक

 सेक्युलर  स्टेंट  है  ।  म॑  भी  मानता  हूं  कि  मेरिट  कीं  कद्र  होनी  चाहिए  ।  ले/कन  जो  लोग  ऐसा  कहते  हैं

 मालूम  होता  है  कि  उन्होंने  हिन्दुस्तान  का  इतिहास  नहों  पढ़ा  ।  उनको  यह  नहीं  मालम  कि  किस

 प्रकार  सीटों  से  ये  लोग  कुच  ने  हुए  चने  रहे  हैं  ।  उनको  बेहतरी  के  लिए  संविधान  में  बहुत

 कुछ  लिखा  गया  है  ।  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  के  सामने  उनका  इतिहास  था  कि  कितनी  सदियों

 से  इन  लोगों  को  इन्सान  का  दरजा  भी  प्राप्त  नहीं  रहा  ।  इसलिए  उनकी  बेहतरी  करनी  चाहिए  |

 सरकार  झपने  इस  फर्जे  में  कोताही  करता
 7

 तो  वह  संविधान  के  प्रति  बड़ा  पाप  करती है

 मेरो यह  दरखास्त  है  कि  सरकार  ने  जो  बनी  तक  fora  के  मामलें  में  अपना  वायदा

 पुरा  नहीं  किया  इसको  जांच  पड़ताल  के  लिए  एक  कमीशन  बिठाया  जाये  जो  कि  सारे  काम

 का
 स्त्रेण  करे  शर  उसके  बाद  उस  कौन  को  रामप्रकाश  दियां  जाये  कि  वह  अपनी  इंडिपेंडेंट

 रिपोर्ट  इस  सदन  के  सामने  पेशा  करे  करार  उसके  इम्प्लीमेंटेशन  के  लिए  सरकार  कोई  न  कोई  प्रबन्ध

 कर े॥

 शिड्पूल्ड
 कास्ट  कमिश्नर

 को
 रिपोर्ट  की  बहस  के  समय  भी  यह  वाकया  सदन  के  सामने  लाया

 गया
 |

 | sett Ys did

 भी
 यह  महसूस  किया

 कि
 उनके  पास  कोई  ऐसी  मै दिन री  नहीं  है  जिसके  जरिए

 वट  यह  वात  सरकार  के  सामने  ला
 कौर  जिस  के  जरिए  सरकार  पर  जौर  डाल  सकें  कि

 ag  चो  फटा  नहीं  हो  रहा  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।
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 श्री  बूटा

 इसी  तरह  सुप्रीम  कोट  का  जो  फैसला  था  उसके  बारे  में  भी  राज्य  सरकारों  ने  झर  केन्द्रीय

 सरकार  ते  जो  रवैया  अ्रख्तियार किया  ज श  वह  बहुत बुरा  है  ।  उस  फैसले  को  लागू  नहीं  किया  गया  है

 mit  जहां  भी  किया  गया  है  ara  दिल  से  किया  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उस  को  लागू

 न  करना  भी  हमारे  संविधान  की  बेइज्जती  है  ।

 सब  से  ज्यादा  बात  जो  में  आपके  जरिए  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है

 कि  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  १२  वर्ष के  इस  काम से  हमारे  देश  में  हम  लोगों के

 mat  एडमिनिस्ट्रेशन  की  तरफ  से  विश्वास  पैदा  नहीं  हो  सका
 2  ।  इस  का  कारण  यह  है

 कि  हम

 लोगों को  संविधान  ने  जो  खास  सुविधाएं  दी  हैं  उन  पर  पूरा  अमल  नहीं  किया  गया  है
 ।  जो

 रिपोर्ट  इस  सदन  के  सामने  पेश  है  उससे  पता  चलता  है  कि  जो  रिजरवशन इन  जातियों  को
 :
 मलना

 चाहिए  वह  नहीं  मिला  है  ।  इसलिए  मेरी  दरखास्त  हैं  कि  इस  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार

 जल्दी  से  जल्दी  एक  कमीशन  बनाएं  जो  कि  इस  को  पूरा  करने  की  म्नोभ  ध्यान  दे  ।

 इतना  कह  कर  म  समाप्त  करता  ह  ।

 श्री  हेडा  सब  से  पहिले  मैं  प्रतिवेदन  के  पैरा  ७  के  ३  की  रोक

 ध्यान  दिलाना  चाहता  हं  तथा  श्री  क ०  Ao  शर्मा  को  बात  का  समर्थन  करता  हं  ।  प्रतिवेदन में

 कहा  गया  है  कि  REQ?  की  परिवारों  में  अनुसूचित  जातियों  शौर  अनुसूचित  aren  जातियों  के

 परीक्षार्थियों ने  की  प्रगति  सफलता  प्राप्त की  है  ।  वस्तुतः  उत्तरोत्तर वे  लोग  अ्रघिकाधिक

 संख्या  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं  में  स्थान  ग्रहण  कर  रहे  हैं  ।  इस  वर्ष  पिछड़ी  जातियों  तथा

 gaia वर्गों  से  अधिक  परीक्षार्थी  लिये  गये  ।  तथा  कुल  संरक्षित  स्थान  भर  दिये  गये  ।

 तथापि  स्पष्ट  है  कि  कुछ  जातियों  झर  वर्गों  का  सरकारो  नौकरियों  में  निहित  स्वार्थ है  ।

 वे  दूसरे  वर्गों  के  लोगों  का  अराना  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।  ऐसे  कई  दृष्टांत हैं  जब  कि  एसे  परीक्षार्थी

 जिन्हें  परोक्ष  में  अच्छे
 ट्रक

 प्राप्त  हुए  थे  उन्हें  थोड़े  बहुत  बहाने  बना  कर  नहीं  रखा  गया
 ।  चुनाव

 करते  समय  जातिवाद  का  ध्यान  उठाया  गया  ।  अतः  इन  स्थितियों को  ध्यान  में  रख  कर  अ्रनुसूचित

 प्राचीन  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  स्थान  रक्षित  किये  जायें  ।

 ऐसे  भी  कई  मामलें  हुए  हैं  जब
 कि

 अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  परीक्षार्थियों

 को  रक्षित  स्थानों  के  बावजूद
 भी

 नहीं  चुना  गया  या  उनकी  पदोन्नति  नहीं  की  गयी
 ।

 प्र  क्रिया यह

 होनी  चाहिए  कि  सरकार  विभिन्न  परिवारों  के  लिए  न्यूनतम  अंक  निश्चित  करे  प्रौढ़  यदि  भ्र तु सुचित

 जाति  या  प्रादिम  जाति  का  सदस्य  न्यूनतम  WH  प्राप्त  कर  सके  तो  उन्हें  उस  पद  में  ले  लिया  जाये  ।

 राज्य  पुनर्गठन  पे झांध्र  प्रदेशਂ  जैसे  राज्यों  में  पंवार  के  एकीकरण  सम्बन्धी  कुछ  समस्यायें

 पदा हो  गयी  हैं  ।  ये  समस्यायें बहुत  नाजुक  हैं  तथा इस  में  राजनैतिक प्रभाव  इत्यादि  का  बहुत

 हाय है  ।  ऐसो  सदस्यों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अधीन  लाना  चाहिये  तथा  गह  मंत्रालय  को

 इस  सम्बन्ध  में  परेशान  नहीं  करना  चाहिये
 |

 इस  प्रकार  के  कार्यों  से  पोड़ित  व्यक्तियों  को  अधिक

 सांत्वना  प्राप्त  हो  सकेगी

 भरो  हरि  विष्णु  कामत  यह  प्रतिवेदन  संविधान  के  अधीन  सभा  में  प्रस्तुत

 किया  जाता  |

 तथा  उस  पर  चर्चा  की  जाती  है  यद्यपि  अब  यह  एक  रस्म  सौ
 बन  गयी

 ee

 ere
 अंग्रेजी  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 यह  दुख  की  बात  है  कि  कई  मामलों  में  जहां  सरकार  ने  आयोग  की  इच्छाओं  के  विपरीत

 अथवा  उसके  कार्य  नहीं  किया  हू  कोई  कारण  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 वे  कारण  सभा  के  सम्मुख

 प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  हैं  केवल  एक  मामला  जिसमें  आयोग की  राय  नहीं  मानी  गयी है  सभा-पटल

 पर  रखा  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध में  ऐसा  प्रतीत  होता  ट  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  ३२३ की  आड़

 ली  गयी  है  ।

 विचित्र  बात  यह  है  कि  इस  प्रतिवेदन  के  प्रतिवेदन  से  प्रतीक  महत्वपूर्ण  प्रतीत  होते

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  पहिले  परिशिष्ट  २  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 PER L—TR  में  जितने  स्थानों  के  लिये  विज्ञापन  दिया  गया  था  उससे  कम  परीक्षार्थियों

 का  इन्टरव्यू  किया  गया  ।  यह  नहीं  बताया  गया  कि  उन  पदों  को  किस  प्रकार  भरा  गया
 |

 पिछले  पांच  वर्षों
 में

 प्राप्त  होने  वाले  waar  पत्रों  तथा  इन्टरव्यू  किये  जाने  वाले  परीक्षार्थियों  की

 संख्या  में  उत्तरोत्तर कमी  हुई

 अब  में  परिशिष्ट ¥  को  लेता  हुं  ।  उसे  में  उन  स्थानों  का  जिक्र  है  जो  आयोग  की
 सीमा

 से

 बाहर है  |  सरकारी  आतिथ्य  राष्ट्रपति  उपराष्ट्रपति के  सचिवालय के  समस्त  पद

 आयोग  के  क्षेत्र  से  बाहर  रखे  गये  हैं  ।  मेरे  विचार  से  इसका  कोई  कारण  नहीं  है  ।  राष्ट्रपति  के

 सचिवालय  के  पदों  को  झ्रायोग  की  सीमा  से  बाहर  रखना  समझ  में  जाता  है  उपराष्ट्रपति

 के  सचिवालय  को  भी  इसके  क्षेत्र  से  wal  बाहर  रखा  जाये  ।

 परिशिष्ट  ६  में  उन  उम्मीदवारों  के  बारे  में  विवरण  दिया  गया  जिन्हें  ara  की  परीक्षणों

 शादी  से  अनहित  किया  गया  है  ।  उनके  ieee  विभिन्न  प्रकार के  कदाचार  के  ars  लगाये  गये  हैं  ।

 किन्तु  उस  विवरण  से  प्रकट  होता  ?  कि  ऐसे  उम्मीदवारों  को  जिन्होंने  बेईमानी  की  है  या  जो

 योग्य  पाये  गये  बहुत  कम  दंड  दिया  गया  है  ।  ऐसे  मामलों  में  एक  दो  साल  के  लिए  aa

 कर  देना  ही  काफ़ी नहीं  है  ।
 उन्हें  कड़ा  दंड  देना  चाहिये  ah  यदि  हो  तो  न्यायालय  में

 array  भी  चलाया  जाना  चाहिए  |

 सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  जिन  पदों  के  लिए  आयोग  को  उपयुक्त  उम्मीदवार

 नहीं  मिल  उनको  बाद  में  कसे  भरा  गया  |

 कुछ  मामले  ऐसे  हैं  जिन  में  विज्ञापन  देने  के  बाद  इन्टरव्यू  से  पूर्व  मांग  को  वापस  ले  लिया

 गया  था  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  एक  पद  के  लिए  बिना  कोई  कारण  बताये  मांग  वापस  ले  ली  थी  1

 में  जानना  asa  कि  क्या  आयोग  सरकार  से  ऐसे  मामलों  में  स्पष्टीकरण  नहीं  मांग  सकता  |

 यदि  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  तो  संविधान  में  संशोधन  करना  चाहिए  ।

 म  ट्रोफी  पीठासीन  हुए ]
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 में  ऐसे  मामलों  की  सूची  दी  गयी  ?  जिनमें  नियुक्त  के
 ania  में  fra

 किया  गया  है  ।  कई  नियुक्तियों में  दो  दो  वर्ष  का  विलम्ब किया  ग्या  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इसके

 कारण  बताने  चाहिए  ।
 अस्थायी  नियुक्तियों  के  बारे  में  देर  से  सूचना  देने  की  कुप्रथा  को  समाप्त

 किया  जाये  कुछ  अस्थाई  नियुक्तियां  तदर्थ  आधार  पर  कर  दी  जाती  हैं  कौर  उन्हें  आयोग को

 निर्दिष्ट नहीं  किया  जाता

 किसी  उम्मीद  गर  के  व्यक्तित्व  की  परोक्ष  करने  के  लिए  मौखिक  परीक्षा  झावदयक  है  परन्तु

 इस  परीक्षा  के  हनुमान  रोके  में  परिजन  करने  को  आवश्यकता  है  ।  यह  परोक्षा  लिखित  परोक्ष
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 [ati  हुर  विष्णु

 से  पहले  नहीं  होनी  चाहिये  ।  ऐसा  करने से  किसी  उम्मीदवार  के  अंक  उसे  मौखिक  परीक्षा  में

 अधिक  अर्क  देकर  बढ़ाये  नहीं  जा  सकेंगे  और  अयोग्य  व्यक्तियों  को  सफल  नहीं  बनाया  जा  सकेगा  |

 पुरानों  अराई ०  सो
 ०  एस०  परोक्षा  में  ऐसा  हो  किया  जाता  था  |

 माननीय  सदस्य  किस  समय  की
 TL  इन करा ्य  CUA  में  राज्य  मंत्री  हजरनरवरं  )

 बात  कर  रहे  हैं  ?

 शि  बिष्णु  कायत
 :

 में  PERE  की
 बात  कर  रहा

 जबकि  मौखिक  परीक्षा  लिखे

 परीक्षा  से  पहले  होती  थी  ।

 भी  हज रन वंस :  ऐसा  करने  में  एक  कठिनाई है  कौर  वह  यह  है  कि  हमारी  परीक्षा में

 इसे  ६  हज़ार  तक  उम्मीद  गर  बैठते  हैं  ।  यदि  हम  माननीय  सदस्य  का  सुझा  मान  तो  हमें  ५  या

 ६  हज़ार  उम्मीदवारों  का  इन्टरव्यू  प्रति  वर्ष  करना  पड़ेगा  ।  यदि  इस  का  कोई  हल  तो  में  इसे

 स्वीकार कर  सकता  हूँ  ।

 सेवा  परीक्षा  के  बारे  में  बताया  था

 fat  हार  fan
 कामत

 :  कुछ  दिन  हुए  माननीय  मंत्री  ने
 सीमित  भारतीय

 प्रशासन

 मैं  संगीत  परीक्षा  का  अभिप्राय  नहीं  समझ  सका ॥

 आशा  है  कि  इस  अकार  की  परीक्षा  में  प्रशासन  के  स्तर  में  गिरावट  नहीं  ara  परीक्षा

 में  पास  होने  वाले  उम्मीदवारों  की  परिवीक्षा  atk  प्रशिक्षण  को  बहुत  ऊंचे  स्तर  पर  रखना

 चाहिये  उन्हें  गांधीवादी  भारत  के  सांस्कृतिक  इतिहास  और  ger  विषयों  के  अलावा

 आध्यात्मिक  मनोविज्ञान  में  भी  शिक्षा  दी  जाये  ।

 ६  फरवरी  Geko  को
 संव  लोक  सेवा  झायोग

 ने  एक  अधिसूचना  जारी  की  थी  कि  वह

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायक  अधीक्षक  पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  एक  सीमित  प्रतियोगी

 परीक्षा  इसमें  भ्रनुसुचित  जातियों के  लिए  १२'/,  प्रतिशत  ale  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लिए  ५  प्रतिशत  स्थान  सुरक्षित  रखे  गय े।  परिणाम  घोषित  करने  वाली  अ्रधिसुचना

 में  बताया  गया  कि  रिक्त  स्थानों  संख्या  ४६  है  जिनमें  १६  सरक्षित स्थान  हैं  कौर  २८

 रक्षित  अर्थात्  पहले  घोषणा  किये  गये  १७  प्रतिशत  रक्षण  के  बजाये  ६७  प्रतिशत  रिक्त

 स्थान  रक्षित  रखे  असामान्य  रूप  से  रक्षण  करने  से  कुशल  उम्मीदवारों
 को

 इसमें

 at  का  झावर  जड़ों  मिलता  है  ।  इस  निर्णय  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  उठाया  गया  अर

 उपने  उतकों  संविधान  के  विरुद्ध  ठहराया  ।  ag  arm  है  कि  सरकार  उन  व्यक्तियों  के

 प्रति  न्याय  करेगी  पहले  पदोन्नति  के  अवसर  से  वंचित  रखा  गया

 कुड  मामले  ऐस ेहैं  जिनमें  विभागाध्यक्ष  amt  कर्मचारियों  के  आवेदनपत्र  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  को  नहीं  भेजते  ।  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  को  यह  अधिकार  देना  चाहिये  कि  वे

 सम्बन्धित  विभागों  से  उनमें  काम  करने  वाले  उम्मीदवारों  के  भ्रावेदन  पत्र  मंगवा  सके  ।

 मैं  अजा  करता  हूं  कि  व्यापक  प्रशासनीय  सुधारों  के  लिए  एक  प्रशासनिक  झागों  स्थापित

 फि  जायेगा  ।  यह  अपयोग  एक  स्वतंत्र  आयोग  होता  चाहिये  और  संसर  सदस्यों  को  भी

 eat  were  फिया  जाता  चाहिये  ।
 लाा

 अंग्रेजी  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 tat  बासप्पा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  काम  के  तरीके  शौर  इसके

 लोग  भारतीय  प्रशासनिक सेवा  शर गठन  में  agar  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  ae  खिचे  चले  are  हैं  किन्तु  शिक्षा  ate  डाक्टरी  सेवाओं  की

 ait  नहीं  जाते  ।

 जब  संविधान  के  निर्माताओं  ने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  व्यवस्था  की  तो

 बहुत  ब  थीं  ।  किन्तु  हमें  डर  हू
 कि

 स्तर  गिर  रहे  इस  बात  को  स्वीकार करना

 चाहिये  और  इसमें  सुघार  करना  चाहिये  |

 यहं  बात  बहुत  चिन्ताजनक  है  कि  .२७  लाख  नौकरियों  में  से
 ७०  प्रतिशत संघ  लोक

 सेवा  झ्रायोग  के  क्षेत्राधिकार  से  हैं  ।  इस  निकाय  का  पुनर्गठन  ऐसे  किया  जाये  ak

 इसकी  शक्तियां  ऐसे  बड़ाई  जायें  कि  सब  नियुक्तियां  इसके  क्षेत्राधिकार  में  झरा  सकें  ।
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 से  पता  चलता  है  कि  वे  मामले  जिनमें  आयोग  का  क्षेत्राधिकार  नहीं  है  बढ़ते  ही

 जाते हैं  ।  इस  आयोग को  सब  नियुक्तियों  के  लिए  उत्तरदायी  बनाना  चाहिय े।  अनुसूचित

 जातियों  के  उम्मेदवार  यदि  उचित  योग्यता  रखते
 तो  उन्हें  सेवा  में  लेने  पर  कोई

 बन्ध  नहीं  होना  चाहिये

 आयोग  के  सभापति  विदेशों  में  जा  डभ्मेदवारों  को  चलते  हैं  ।  इस  पर  बहत

 खर्च  mat  है  ।  मेरे  विचार  में  इतना  खर्च  करना  वांछनीय  नहीं  है  ।

 भ्रायोग  को  भरती  किये  गये  उम्मीदवारों  की  स्थाई करण स्थानांतरण

 के  बारे  में  बहुत  चौकन्ना  रहना  पजा  मैं  मानता  g  कि  aa  एक  सलाहकार  निकाय  है

 किन्तु  जब  वह  किन्हीं  प्रस्तावों  को  स्वीकार  या  स्वीकार  करने  के  न्यायोचित  कारण  देता

 तो  उन्हें  जाना  चाहिये

 इसके राज्य  सेवाओं  और  केन्द्रीय  की  भरती  में  समन्वय  होना  चाहिये

 लिए  राज्य  सेवा  झायोगों  के  कुछ  सदस्यों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  लिया  जाना  चाहिये

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवा  करने  के  लिए  भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  के  सदस्यों  की  एक

 यक  पदाली  बनानी  चाहिये  |

 जहां  तक  सेवाशर्तों की  मनोवृत्ति  में  स्थिरता  लाने लक्ष्मी  मल्ल  दघिघ तरो
 )

 और  बन्ध पक्षपात से  बचने  का  सम्बन्ध  आयोग  ने  क्षेत्राधिकार  के  अनसार  .  सफलता

 श्रान्त  की  किन्तु  जैसा  कि  wa  सदस्यों  ने  कहा  है  थे  क्षेत्राधिकार  aga  टूर  तक  नहीं

 जाता ॥  आयोग  के  होते  हुए  भी  हाल  के  वर्षों  में  सेवाओं  की  मनस्थिति कौर  उत्साह

 काफ़ी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  यदि  ऐसा  eat है  तो  यह
 प्रशासन  के  विरुद्ध एक  बड़ा

 आरोप है  यदि  ara  पक्षपात  ate  के  विरुद्ध  शिकायतें  कम  करना  चाहते  तो  झ्रायोग

 के  काम  के  क्षेत्र  को  बढ़ाना  हर  साल  यह  बताया  जाता  है  कि  उम्मीदवारों  की

 योग्यता में  कमी  होती  जा  रही  है  ।  हमारे  गृह-काय  मंत्री  और  शिक्षा  adi  को  ऐसे  तरीके

 निकालने  जिनसे  आयोग  की  atk  विश्वविद्यालयों  की  परीक्षाएं  देने  वाले  उम्मीदवारों

 का  स्तर  ऊंचा  हो  ara  की  परीक्षाएं  देने  वालों  को  पहले  से  प्रशिक्षण  की  कुछ
 a

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 सुविधायें दी  जानी  चाहिये  ।  निकासी  विश्वविद्यालयों में  यह  सुविधा  आसानी  से  दी  जा  सकती

 हम  यह  भी  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रशासन  अकादमी  जो  कि  मसूरी  में  राजधानी

 में  क्यों  लाया  जा  रहा  है  ।  प्रशासन ने  इसे  वहां  से  हटाने  के  लिए  कोई  मानने  योग्य  कारण

 नहीं  दिया ।

 विभिन्न  सेवायों  के  लिए  चने  गये  व्यक्तियों  के  लिए  सारे  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  अ्रधिक

 कार्यक्षम  बनाने  के  लि  ए  इसे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  प्रत्यक्ष  नियंत्रण  में  ले  amar  चाहिये  ।

 यह  भी  बताया  जाना  चाहिये  कि  प्रशासनिक  सेवायों  के  लिए  प्रादेशिक  प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  का  क्या  हुरैरा  क्या  सरकार  ने  इस  निलम्बित  कर॑  दिया  है  या  छोड़

 दिया  मंत्री  को  यह  भी  बताना  चाहिये  कि  विभिन्न  सेवा  पदालियों  में  अधिकारियों

 कीं  कितनी  कमी  होकर  उसको  पुरा  करने  के  लिए  क्या  भविष्य  में  प्रा पात कालीन  भी  रती

 की  ताकि  उन  व्यक्तियों  को  जिनको  अन्य  क्षेत्रों  का  प्रभाव  सेवा में  लिया

 सके
 ।  |

 प्रशासनिक सुधारों  के  सुझाव  देने  काम  पहले  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 को

 सौंपना
 जो  कि  इस  काम  के  लिए  विशेष  रूप  से  उपयुक्त हैं  ।

 सरकार  को  ay  भरती  करने  के  नियम  के  बारें  में  जिससे  हाल  में  उच्चतम

 न्यायालय  ने  रह  कर  दिया  Dy  स्पष्टीकरण  देना  चाहिये

 सरकार  को  यह  भी  बताना  चाहिये  कि  सेवा  प्राथमिकताओं  के  बारे  में  वर्तमान  प्रवृत्ति

 था ह  af  प्रशासनिक  सेवायों  को  अत्यधिक  महत्व  दिया  जाता  इस  लिए  प्रविधिक

 aye  वैज्ञानिक  सेवायों  में  और  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  की  कमी  हो  गई  योग्य

 व्यक्ति  शिक्षा  में  भी  नहों  जाना  चाहत े।

 हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  का  दिन  प्रति  दिन  विकास  हो  रहा  किन्तु  क्या
 सरकार

 को  इसमें  aa  पक्षपात  ate  का  ज्ञान  नहीं  क्या  यह  सत्य  नहीं  हू  कि  सरकारी  क्षेत्र

 में  पक्षपात  के  कारण  दी  जाती  ।  इस  शिकायत  को  करने  के  लिए  अ्रवश्यक

 है  कि  एक  सरकारी  क्षेत्र  में  नीतियों  के  लिए  एक  अलग  लोक  सेवा  आयोग  नियुक्त

 किया  जाये  ।

 मैं  एक  एकीकृत  अ्रपैनिक  सेवा  की  स्थापना पर  भी  ज़ोर  देना  चाहूंगा ।

 प्रतिवेदन
 में  ऐसे  मामलों की  बहुत  बड़ी  सूची  है  जिनमें  सरकार  ने  नियुक्ति  पत्र

 भेजने  में  विलम्ब  किया  यह  बहुत  अवांछनीय है  इसके  पदों  की  मांग  से  विज्ञापन

 देने  के  बाद  te  कर  देने  ak  अनियमित  नियुक्तियां  करने  के  मामलों  पर  भी  सरकार  को

 विचार करना  चाहिये  ।

 व्यक्तित्व  की  जांच  को  हटाये  जाने  रक  विरुद्ध  नहीं  feet  इसको  प्रकिया  शद

 सुधार  करने  की  अ्रावश्यकता हे  ।
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 यह  एक  परीक्षा  लेने  वाली  संस्था  है  कौर  मैं  आयोग  को  इस  बात  पर  बधाई  देता

 हूँ  किं
 के  इतने  वर्षों  में  किसी  परीक्षा  में  कोई  श्रनियमताएं  नहीं  हुईं  ।

 प्रश्न पत्र  आउट  नहीं  उम्मेदवार  परिवारों  से  बाहर  नहीं  गये  अर  न  ही  उन्होंने

 ग्रनुचित  साधन  अपनाये  हैं  लिखित  परीक्षा  के  अतिरिक्त  war  मौखिक  परीक्षा  भी

 लेता  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  इतनी  संतोषजनक  नहीं  है  ।
 दुर्भाग्य  से  देश  में

 एक
 ऐसी

 धारणा बन  गई  है  कि  आयोग  के  सदस्यों  तक  सिफ़ारिशें  पहुंचाई  जा  सकती  हैं  ।

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  परीक्षकों  के  संदेह  को  दुर  किया  जाये  ait  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  के  सदस्यों  की  सत्यनिष्ठा  को  प्रमाणित  करना  चाहिये  ।

 व्यक्तित्व  परीक्षण  में  तो  परीक्षक  को  अत्यघिक  अघिकार  प्राप्त  हो  जाते  हैं  वह  पुराने

 मुगल  सम्राटों  की  जिस  को  चाहे  जितना  दान  दे  सकता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  परीक्षा को

 war  त्रुटिहीन  बना  देना  चाहिये  कि  उस  में  घांघली  की  गंजाइश  न  रहे  ।  इस  में  प्रकार की

 योग्यताश्रों की  परीक्षा  होनी  चाहिये  जिस  से  उम्मीदवार  को  weet  योग्यता त्रों  ate  त्रुटियों  दोनों

 का  पूरा  पूरा  ज्ञान

 प्रतिवेदन  से  car  लगता  है  कि  गत  वर्ष  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  भ्रसनिक  प्रतिरक्षा

 सेवाओं  के  लिए  कई  प्रकार  की  परीक्षाएं  की  थीं  ।  ऐसी  परीक्षाएं  कोई  कनिष्ठ  लोक  सेवी  कर

 सकता  है  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  लिए  केवल  अखिल  भारतीय  सेवाओं  शौर  उच्च  कोटि

 की  सेवायों  की  भर्ती  का  काम  होना  चाहिये  ।  अन्य  परीक्षांप्रों  का  काम  कनिष्ठ  लोक॑  सेवा  was

 को  सौंप  देना  चाहिये  जिस  प्रकार  कुछ  राज्यों  में  किया  गया  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  एक  सं विहित  निकाय  है  ।  उसकी  सदस्यता  पर  आपत्ति

 नहीं  की  जा  माननीय  मंत्री से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसके  सदस्य  किस

 प्रकार  चने  जाते  हैं  ।  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  जो  व्यक्ति  किसी  मंत्रालय  था  विभाग  में  असफल

 रहे  तो  उसे  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  का  सदस्य  बना  दिया  जाये  ।  ara  है  माननीय मंत्री  इस

 और  ध्यान देंगे

 प्रतिवेदन  से  एक  दुखद  परिस्थिति  का  पता  चलता  है
 कि

 एक  तो  हज़ारों  लोग

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  श्र  भारतीय  विदेश  सेवा  इरादी में  प्रवेश  पाने  के  इच्छा हैं

 दूसरी  तरार  कई  Tata
 के  लिए  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  जैसे

 कि
 डिप्टी  डायरेक्टर

 डिप्टी  डायरेक्टर  adler  rife  कोयला खनन  के  प्रोफेसर  शादी  पदों  के  लिए

 लोग  नहीं  मिलते  ।  यह  शिक्षा  पद्धति  की  त्रुटि  है  ।  ऐसी  चुटियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  faery

 मंत्रालय  कौर  शिक्षा  मंत्रालय  को  मिल  कर  काम  करना  चाहिये  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  न  केवल  परीक्षा  का  काम  करता  है  श्रत्य॒ुत चय  जो  लोग  पदावनत  किये

 जाते  हैं  या  जिन्हें  कार्यपालिका  द्वारा  किसी  प्रकार  की  हानि  पहुंचाई  जाती  है  उनकी  शिकायतों

 at  करने  के  लिए  न्यायालय  का  काम  भी  करता  है  ।  संघ  लोक  सेवा  के  इस  अधिकार  को

 झिझक  बल  देना  चाहिये  ताकि  पीड़ित  को  पीड़ा  से  विमुक्त  कराने  में  विलम्ब  न  हो

 इन
 दादों  के  साथ  मैं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यों  का  सेन  करता  हूँ

 ।

 मल  wast
 में
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 चर्चा  हो  रही  है  उस  को  हमें  राजनीतिक  दृष्टि  से  नहीं  देखना  चा  हए  ।  यह  हमारे  देश  का  सर्वोपरि

 है  इसके  सम्बन्ध  में  जो  भी  चर्चा  हो  वह  इस  प्रकार  से  होनी  चाहिए  कि  जिससे ag

 महसूस  हो  कि  हम  उस  में  सहयोग  देने  जा  रहे  हैं  न  कि  ऐसी  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  जिस से  कि

 वातावरण  क्षुब्ध  हो  ।

 सब  से  पहले  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  यह  जो  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  महोदय  के  सामने

 पेदा  हुई  इसका  जो  तौर  तरीका  कौर  कलेवर  है  वह  बदलना  क्योंकि  हो  सकता  है  कि

 राष्ट्रपति  महोदय  के  सामने  यह  रिपोर्ट  उपयुक्त  किन्तु  इस  सदन  के  सामने  यह  रिपोर्ट

 बहुत  ही  नाकाफी है  ।  जो  जानकारी  प्राप्त  होनी  चाहिए  वह  इस  से  नहीं  मिलती  है  ।  इसलिए  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ax  दिलाना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  वह  इस  बात  को  देखें

 कि  यह  रिपोर्टे  जो  सदन  के  सामने  उस  में  ag  तथ्य  होने  चाहिए  जिन  पर  कि  सदन  में  विस्तृत

 wat  हो  सकती  हो

 मैं  यह  भी  निवेदन  करू  इस  संघ  लोक  सेवा  भ्रायोग  के  बारे  में  कि  जब  इस  सदन  के  माननीय

 सदस्य  उसके  बारे  में  अरपना  दृष्टिकोण  रखें  तो  उन्हें  यह  न  भूलना  चाहिए  कि  मानव  कमजोरी  सब

 जगह पर  कौर  इसलिए  हमको  पहले  अपनी  कमजोरी  की  तरफ  ध्यान  कर  लेना  चाहिए  |

 दुर्भाग्य से  हमारे  का  वातावरण बहुत  ही  उलटा  है  ।  इस  देश  में  सिफारि दा  दबाव

 दौड़  घूप  करना  जीवन  का  एक  अंग  बन  गया  है  ऐसी  दशा  में  हमारे  इस  संघ  लोक  सेवा

 आयोग पर  कितना दबाव  पड़ता  होगा  लोगों  इसका  भी  हमें  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  इस

 माननीय  सदन  के  सदस्य  किस  प्रकार  से  पीड़ित  होते  हैं  उन  दबावों  से  यह  उन  से  छिपा  नहीं

 है  ।  लोग  उन  के  पास  ar  कर  दबाव  देते  हैं  कि  हमारी  सिफारिश  कर  हमारा  तबादला

 करवा  दो  इरादी  ।  कौर  प्राम  तौर  से  सत्तारूढ़  दल  के  लोगों  के  लिए  तो  यह  मान  लिया

 गया  है  कि  उनका  तो  यह  काम  है  ।  यह  तो  वे  मानते  हैं  जो  ईमानदारी  से  बात  करते  बाकियों

 का  तो  कहना  ही  क्या  है  |  इसलिए  ऐसी  परिस्थिति  में  mae  की  कमजोरियों  को  आंकना  वाजिब

 नहीं  ।  भ्रायोगਂ  में  यदि  कुछ  कमजोरियां  होंगी  तो  उनमें  हमारी  कमजोरियों  का  प्रतिबिम्ब  झ्रवक्य

 होगा  इस  में  कोई  दाक  नहीं  है  ।

 इसके  अरति  रिक्त  मैं  यह  निवदन  करूं  कि  आयोग  का  काम  बहुत  प्रकरण  होता  है  ।  आयोग

 परम्परा द्र ों  को  लेकर  लोगों  का  चयन  कर  लेता  लेकिन  उसके  बाद  जो  उन  का  प्रशिक्षण  होता  है
 झर

 उस  के  बाद  जो  लोग  नौकरी  में  रहते  हैं  उनके  ऊपर  आयोग  का  कोई  सीधा  नियंत्रण  नहीं है  ।

 att  उसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  झ्रायोग  अच्छे  से  अच्छे  लोगों  को  चुनता  लेकिन  जब  वे

 बाद  में  जीवन  में  प्रवेश  करते  हैं  तो  भ्रष्ट  हो  जाते  हैं  ।  तो  उन  के  ऐसा  करने  के  कारणों  का  भी

 हम  को  पता  नहीं  होता  न  योग  के  सामने  वे  कारण  हैं  ।  इस  एक  सब  से  बड़ा

 कारण  है  राजनीतिक दबाव  जो  वड़े  बड़े  अफसर  होते  हैं  उन  के  ऊपर  सत्तारूढ़  दल  दबाव  लाता

 यह  रोजाना की  बात  हो  गयी  कौर  इस  कारण  उन  सब  लोगों  का  प्राप्त  बल  क्षीण हो

 गया  है
 |

 यह  खराबी  किस  प्रकार  दूर  हो  भ्र  चयन  करते  समय  किस  प्रकार  से  इन

 बातों
 को

 यह  गम्भीर  समस्या  है  जो  भ्रायोग  के  सामने  होनी  कौर  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  कहूंगा
 कि

 वें  भी  इस  बारे  में  आयोग  की  द्  समस्याओं  को  देखें  he  यह  विचार  करें
 कि  किस

 प्रकार  उनका  हल  हो  सकता  है  ।  मेरा यह  निवेदन है  ate  यह  सिफारिश है  कि  प्रत्येक

 पांच  बरस  के  नाद  जो  भी  कोई  इस  प्रकार  के  भाई  Wo  झाई  ०  पी०  एस०  या  झाई ०  एफ ०

 एस०
 के

 कर्मचारी  हों  उन  सब  का  एक  प्रकार  का  स्क्रीनिंग  होना  उनकी  कुछ  जांच  हर  पांच



 २०  १८८५  )  संघ  लोक  सेवा  आयोग के  प्रतिवेदन  के  बारे  २७८ है

 में  प्रस्ताव

 काशीराम

 बरस  के  बाद  होनी  चाहिए  ।  उस  में  इस  प्रकार  का  परसोनेलिटी टैस्ट  a  हो  जो  कि  शुरू  में

 होता  afer  कुछ  अन्य  आधारों  पर  उनका  टैक्स्ट  होना  चाहिए  ak  उस  में  देखना  चाहिए

 कि  वास्तव  में  इन  लोगों  में  क्या  क्या  कमियां  प्रा  गयी  हैं  र  उन  को  किस  प्रकार  दूर  किया  जा

 सकता है  ।  राज  तो  केवल  ag  दशा  है  कि  किसी  प्रकार  से  एक  दफा  उत्तीर्ण  हो  कर  नौकरी  में

 घस  उस  के  बाद  चाहे  कितना  भी  पतन  उस  झ्रादमी  का  हो  जाये  उस  को  कोई  देखने

 वाला  नहीं  है  ।
 इसलिए  ag  बहुत  आवश्यक  है

 कि  बीच
 बीच  में  उनकी  देखरेख  हुआ  करे

 ।

 zak  ्रतिशिक्त  में  यह  भी  निवेदन  करना  हूं  कि  वास्तव में  जब  तक  कि  हम  लोगों  को

 यह  जानकारी  प्राप्त  न  हो  कि  क्या  क्या  कठिनाइयां  के  सामने  तब  तक  आयोग  के  बारे

 में  केवल  चर्चा  करना  उपयुक्त  नहीं  हो  सकता  |  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  माननीय  सदन  के  सदस्यों

 को  मौका  होना  चाहिए  कि  वे  झ्राबजरवर  के  रूप  में  जा  कर  उन  कार्रवाइयों  को  देख  सकें  कि

 किस  प्रकार  आयोग चयन  करता  है  ताकि  उन  को  यह  च्  हो  कि  वास्तव  में  क्या  कठिनाइयां

 हैं  प्रौढ़  क्या  कमजोरियां हैं  ।  इस  में  यह  बात  अ्रवश्य  हो  सकती  है  कि  लोग  इन  के

 पास  भी  इसलिए  जायें  कि  वे  उन  की  सिफारिश  कर  दें  ।  लेकिन  इस  से  भी  यह  परीक्षण  हो  जायेगा

 कि  वे  किस  प्रकार  से  इत  चीज  का  मुकाबला  करते  हैं  ।  दूसरों की  आलोचना करना  बहुत  आसान

 किन्तु जब  अ्रपनी  झ्रालोचना  होती  है
 तब

 मालूम  पड़ता  है
 कि

 हम  कितने  पान
 में

 हैं
 ।

 मेरा  यह  भी  नीचे  दन  है  कि  भ्रायोग  के  जो  सदस्य  हैं  उनके.प्रति  हमारी  जो  घ  जाएं हैं  उन  में

 यह  घारणा  भी  है
 कि

 वे  पुराने  लोग  हेरफेर  राज के  युग  की  परिवर्तन शीलता  को  नहीं  aia

 इत्यादि ।  में  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  aah  के  सदस्यों  को  भी  वर्ष  में  कम  से  कम  १५  दिन

 गरीबों  के  पास  जा  कर  स्वयं  भी  ट्रेनिंग  लेनी  चाहिए  ।  वे  दिल्ली  में  ही  बैठ  कर  अपने  फैसले  करते

 रहते हैं  प्रौढ़  जो  साधारण  जनता  है  उस  से  वहू  बहुत  दूर  हो  जाते  इसलिए  उनका  जो  चयन

 का  रोका  है  उस  में  दोष  जाता  है  |

 हरिजन  ate  आदिवासी  तो  गरीब  हैं  लेकिन  ग्राम  तौर  से  यह  देखा  जाता  है  कि

 जो  wey  लोग  गरोब  हैं  उनको  कौर  सब  बातें  समान  होते  हुए  भी  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  ale

 परसन  सिटी  टैस्ट  में  मेम्बर  लोग  उनके  बारे  में  सही  राय  नहीं  बना  सकते  ।  इसलिए जब  तक

 उनको  स्वयं
 रोजी

 का  अनुभव  नहीं  होगा  वे  गरीब  लोगों  के  बारे  में  सही  राय  नहीं  बना  सकेंगे
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  वायु  की  सीमा  का  प्रश्न  है  ।  मान  लीजिये कि  उन्होंने २१  या  २२  वर्ष

 की
 जरायु  तो  जो  लोग  उस  सीमा  के  पास  तक  जाते  हैं  उन  को  श्र  बातों के  समान

 होते  हुए  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  जिससे  कि  उनका  मौका  समाप्त  न  हो  ।  इन  बातों की  तरफ

 अयोग
 आम  तौर  से  ध्यान नहीं  देता  है  कौर  नतीजा  ag  होता है

 कि  बहुत  से  लोग  कठिनाई

 में  पड़  जाते  हैं  उनका  जीवन  नष्ट  हो  जाता  है

 इस  के  भ्र ति रिक्त  आयोग  का  एक  विभाग  है  जिसको  fers  विभाग  कहते  हैं  ।  वह  विभाग

 ना  के  बराबर है  ।  वहू  एक  बहुत  बड़ा  विभाग  होना  चाहिए  क्योंकि  उस  विभाग  से  बहुत  सी  उन  बातों

 का  सम्बन्ध  बनता  है  जो  चयन  में  उपयोगी  होती  हैं  ।  के  वैज्ञानिक युग  में  इस  प्रकार का  ह प्रन्वषक

 विभाग  होता  बहुत  प्रावव्यक  है  वह  बहुत  बड़ी  तादाद  में  बढ़ना  चाहिए  ।  हो  सकता  है  कि  इस
 से  ane  के  कर्मचारियों की  संख्या  लेकिन  उसका  नतीजा  बहुत  ही  लाभदायक हो  सकता  है  ।

 से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  पर्सनैलिटी  टैस्ट  बहुत  न  होना  अथवा  उस

 में  जो  खराबियां  हैं  उन  को  दूर  करने  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  मेरे  विचार  से  ae

 यह  परसनैलिटी  टैस्ट  नहीं  होता  तो  फिर  यह  परीक्षा  की  सारी  कार्रवाई  ही  निरर्थक  हो  जाती  है  क्योंकि
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 क  बार  म  त्रस्त

 काशीराम  गुप्त )

 agi  देखा  जाता  है  कि  द्रमुक  आदमी  की  ग्रहण  शक्ति  कितनी  है  ale  उस  का  उपयोग  किन  किन

 कामों  में
 किया  जा

 सकता  है  यह  नहीं  होगा  तो  बहुत  से  लोग  रट  कर  प्रति  नम्बर ला  सकते  हैं हैं  ।  लेकिनਂ

 देखता  यह  होता हैं  कि  वे  भ्रच्छे  प्रशासक  बन  सकते  हैं  इंस  केलिए  परसनैलिटो  टेस्ट  ब्रावश्यक

 fey  इस  में  aga  sare  नम्बरों  का  दिया  जाना  a  दबाव  इन  चीजों  को  दूर  करता

 सरकार  का  PTS है  ।  सात
 aq  ia  Tt  को  दूर  करना  हमारा  कैंपो ंहैं  त  कि  इस  ste  को  ही  हटाना  ।  इस

 लिए  जो
 माननीय  1&0 Waty

 इस
 al  को  हटाने

 की
 मांग  करते  हैं  वह  उचित  नहीं  है  ।

 इस  के  श्नतिरिकत  oa  मैं  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता
 हू  ।

 पृष्ट
 ३

 पर  इस
 वर्ष में

 ह  क  उत्साहवर्धक  बात  लिखी  है  नलद शार  वह  यह  कि  शभ्रदिवासी  सौर  हरिजनों  की  जो  उपयुक्त

 संख्या  है  वह  इस  में  पूरा  हो  गई  ।  किन्तु  फिर  भी  मुझ  से  पहले  मानवीय  बूटा  सिंह  जी  ने  जिस  बात

 की  तरक  ध्यान  दिलाया

 है  व  भी

 बढ़त

 विचारणीय है  ।  उन्हों  ने  कहां  कि  जो  पिछले  वर्षों  में  कमी

 करवाई  होने  की  प्रा वश्य कता ही  है  उस  को  पूरा  किया  जाय  ।  इस  बारे  में  विशेष  सावधानी  से  व

 क  ।

 इस  के  स्रतिरिक्त  पृष्ठ  ५  पर  उन  लोगों  का  जिस  है  जिन्हों  ने  उठे  कागजात  पेश  और

 यह  भी  दिया गया  है  कि  उन  घना  क्या  कार्रवाई  को  गई  ।  इस  से  जारी  होता  है  कि  हमारे

 देश  के  भ्रमर  भीतर  भीतर  क्रिया  पतन  हो  रहा  है  कि  जो  लोग  इतने  ऊंचे  पदों  पर  चाहते

 हैं  उन  में  इस  प्रकार  को
 प्रवृत्ति  हो  ।  उस  के  लिए  ag  कहना  कि  इस  वर्ष  ag  परीक्षा  में  नहीं  बैठ

 सकता  या  पांच  वर्ष  के  लिए  निकाल  दिया  यह  सजा  बहुत  कमजोर  है  ।  |  लोगों  को  जिन

 इतना  कमजोर  हमेशा  के  लिए  रोक  दिया  जाना  चाहे  किन्हीं  भी  परिस्थितियों

 में  उन्हों  ने  यह  गलती  की  हो  ।  वहां  पर  यह  दया  इन  मामलों  वह  देश  के

 बहुत  घातक  आर  हानिकारक  है  ।  यह  धर्म  वैसा  ही  धर्म  होगा  जैसाकि  at  याद  है

 किल्लत  में  पुराने  ज़माने  में  जैनियों  के  सामने  कुछ  क़साई  लोग  कबूतर  पकड़  लाते  थे  प्रौर  फिर  कहा

 करते  थे  कि  कोई  है  धर्म  वाला  जो  इन  को  छुड़ाये
 ?

 जैनी  लोग  उन  कबूतरों  को  छुड़वा  देते  थे

 प्रौढ़
 वह

 मामला  फिर  उसी  तरह  पर  जारी  रहता  था
 ।

 इसलिए
 इस

 प्रकार
 की  दया

 दिखाना  देश

 के  प्रति  द्रोह  करना  है  प्रौढ़  वह  नहीं  दिखानी  चाहिए

 इस  के  अतिरिकत  पैराग्राफ़  १८  अपेंडिक्स  १४५  में  इस  तरह  के  केसेज  दिये  गये  हैं  जिन  की  कि

 नियुक्ति  के  वास्ते  कमिशन  ने  सिफ़ारिश  की  थी  लेकिन  जिन  की  कि  नियुक्तियां  सरकार  ने  देर  से

 की  हैं
 ।

 सरकार  के  लिए  ag  बात  बहुत  oe  की  है  कि  इस  में  जितने  केसेज  दिखाये  गये  हैं  उन  में

 से  किसी
 को

 भी  नियुक्ति
 ६

 महीने  से  पहले  नहीं  हुई  है
 ।

 किसी  केस  में  कमिशन
 की

 नियुक्ति
 की

 सिफ़ारिश  करने  की  तिथि
 से

 पुरे  एक  साल  बाद  सरकार  ने  नियुक्त  किया  किसी में  £  महीने के  बाद

 नियुक्ति की  गई  है  तो  किसी  में  १०  महीने  बाद  जा  कर  नियुक्ति की  गई  है  ।  कमिशन  की  सिफारिश पर
 सरकार  द्वारा  इस  तरह  से  चपचाप  बैठ  जाना  कौर  उन  की  नियुक्तियों  इतनी देर  करने  के  लिए
 उस  में

 कोई  कारण  भो
 नहीं  दिया  जाये  यह  बहुत  दोषपूर्ण है

 ।  अपेंडिक्स  १४५  में  खाली डेट  श्री  ऐसा
 पेट

 दे  दी  गई  है
 ।  सरकार को  चाहिए  यक  वह  इस  बारे  में  ग्राम  जो  ग्रा वेदन  भेजें  उस  में  पूरी  तफ़सील

 सदन  क
 सामन  आनी  चाहिये  ।  इस  रिपोर्ट  में  वेवल  इ  स  प्रकार  से  डेट्स  दे  देना  कि  फलां  तारीख

 पर  एक  ग्रामीण  का  नाम  कमिशन  द्वारा  रकम  किया  गया  ग्रोवर  फलां  तारीख  को  जा  कर  गवर्नमैंट

 ने  उस  को  नियुक्त  इस  से  काम
 नहीं

 चलता  र  ।
 सदन  के  सामने  तफ़सीलवार  वह  परिशेष

 श्यिनियां
 गोर  अवस्थाएं  भो  प्रीतो  चे

 ee
 zt  or  सरकार  alt  झ् पुक  अमुक  नियुक्तियो ंमें  क्यों  देर  हुई

 बर्गर इस  तकफ़ीन  के
 सदन

 में  इस  पर  ठीक
 प्रकार  से

 |  a  az  नहीं  किया  जा  सकता  है



 २०  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  प्रतिवेदन  र  ७9५५

 बार  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  पबलिक  स्कूल्स
 की

 हमारे  यहां  बहुत  चर्चा  चलती  है
 ।

 पबलिक  स्कूल

 हमारे  देश  में  लाभदायक  हैं  या  हानिकारक  यह  एक  श्राम  चर्चा  का  विषय  बन  गया  है
 ।

 मैं  समझता

 हूं  कीजो  परिवर्तन  देश  में  श्री  रहा  है  उसको  देखते  हुए  इन  पबलिक  स्कूलों
 को

 प्रोत्साहन  नहीं  देना

 चाहिए  |  सरकार  का  कहना  है  कि  हम  उन  को  रुपये  नहीं  देते  लेकिन  क्या  यह  हक़ीक़त  नहीं  हैं  कि  उन

 पबलिक  स्कूलों  से  पढ़  कर  निकलें  20  विद्यार्थियों  को  सरकार  द्वारा  नियुक्तियों  में  प्रोत्साहन  feat

 जाता  है  ?  पबलिक  स्कूलों  के  छात्रों  को  निर्मितियों  में  अन्य  स्कूलों  के  छात्रों  की  अपेक्षा  प्रोत्साहन  देने

 की  नीति  सरकार  प्रौढ़  श्राथोग  की  नज़र  राती  ।  झाज  की  परिवर्तित  दशा  में  औंर  के

 तंत्रीय  यग  में  इन  बातों  ate  निहित  स्वार्थों  को  समाप्त  करना  चाहिए  ate  इस  प्रकार  को  विचार

 धारा  को  त्याग  देना  चाहिये  |  सरकार  कौर  कमिशन  सब  का  इस  बारे  में  दृष्टिकोण  रहना  चाहिये

 कि  बगैर  इस  बात  का  ख़याल  किये  कि  झमक  छात्र  पबलिक  स्कूल  से  निकला  है  या  अन्य  किसी  श्राम

 सकल  नियति  की  सिफ़ारिश  करते  समय  कौर  facta  करते  समय  सब  को  बराबरी  के  दल  पर

 देखना  चाहिये  ।

 में  मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  ह  ।  माननीय  सदस्य  श्री  हरि  विष्णु  कामत  ने  उस  को

 तरफ  निर्देश  दिया  था  और  वह  यह  है  कि  हमारी  जो  स्प्रिचूएलिज्म  हमारा जो  आत्मसम्मान का

 धन  गरिमा  के  बारे  में  विचारधारा  का  जो  तरीक़ा  हूं  कि  कितना  प्राइमरी  हम  भारतीयों  में

 इसके  बारे  में  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  कौर  उस  के  बारे  में  न्नांच  नहीं  होती  है  जिस  का  कि  नतीजा

 हु  द  कि  सारी  ख़राबियां arr  हमारे  सामने  झरा  रही  हैं  ।  झ्ञात्मबल  न  केवल  उन  नौजवानों  में  होना

 चाहिए  जिन  का  कि  चयन  होना  है  बल्कि  आत्मबल  हर  एक  देशवासी  में  होना  ग्रावश्यक  है  ।  प्रात्मबल

 सारे  देश  का  प्रश्न है  ।  वह  इस  माननीय  सदन  के  सदस्यों  का  प्रश्न  है  और  वह  स्वयं  लोक  सेवा  प्रयोग

 ने  सदस्यों का  प्रश्न  है  ।  लेकिन  देखने  में  जाता  हं  कि  इस  तरफ़  कोई  ध्यान  या  जांच  नहीं  होती  है

 इस  से  बहुत  दूर  हो  कर  नियुक्तियां  करते  हैं  ।  बहुतों  को  तो  शायद  उस  में  विश्वास  भी  नहीं

 होता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  देश  का  राज  जो  बदला  हुआ  वातावरण  है  उसमें  इस  विशेष  रूप  से

 घ्यान  दिया  जाये  ।  उस  के  लिए  उस  प्रणाली  की  हमें  छानबीन  करनी  होगी  ।  उस  के  लिए  हर  दूसरे

 या  तीसरे  वर्ष  चर्चा  होनी  चाहिए  कि  क्या  क्या  विषय  उन  के  सामने  हैं  प्र  वे  उस  में  क्या  कर  रहे

 हैं  अथवा  उन  में  क्या  परिवर्तन  होने  हैं  अथवा  क्या  कमी  करने  जरूरत  ?  मेरा  सुझाव

 है  किस
 के  लिए  इस  सदन  के  सदस्य  कौर  नगर  राज्य  सभा  के  सदस्य  भी  हों  तो  कोई  आपत्ति  की  बात

 नहीं  वे  प्रौबज्रवर  के  तौर  पर  बैठें  गौर  उन  के  सामने  यह  चर्चा  हो  उन  से  भी  इस  के  बारे

 में  रिपोर्ट  मांगी  जाये  ताकि  परस्पर  विचारों
 का

 श्रमदान  प्रदान  हो  a  देश  में  एक  सही  वातावरण

 स्थापित  हो  ऐसा  होने
 से

 जो  बहुत  सी  कठिनाइयां  अनुभव  की  जाती  हैं  वे  भी  दूर  हो  जायेंगी

 अमली  तौर  से  हम  इस  का  उपयोग  ठीक  तौर  पर  कर  सकेंगे  |  धन्यवाद  ।

 pay  सो नाव ने
 मैं  सरकार  शौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 की
 सराहना  करता  हूं  कि

 उन्हों  ने  विदेशों  में  अध्ययन  के  लिए  भ्रनुसुचित  जातियों  घौर  प्राचीन  जातियों  को  १४  छात्तवत्तियां

 दी  हैं  ।

 संघ  लोक  सेवा  ara  के  सदस्यों  में  केवल  एक  भ्रनुसुचित  जाति  के  सदस्य  उन  के

 निवृत्त  हए  राज  दो  वर्ष  हो  गये  हैं  किन्तु  प्रभी  तक  उस  पद  को  भरा  नहीं  गया  |  आयोग के  os  सदस्यों

 में  से  कम  से  कम  एक  सदस्य  अनुसूचित  जातियों का  प्रतिनिधि  होना  चाहिये  ।
 मुझे  उन  राज्यों के

 as

 पर
 खेद

 हैं

 जो

 यह  कहतेहैं

 कि  ae

 जातियों

 को

 यह  भो त्सा हन  नहीं  मिलना  चाहिये

 ।

 rae  अंग्रेजी  में



 Vaz  भागरा  के  निकट  हुई  विमान  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य  TERE

 काशीराम

 यह  रवैया  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  है  ।  संविधान में  ये  उपबन्ध  कि  सेवा  शिक्षा

 जन-कल्याण  के  कामों  में  भ्र नू सूचित  जातियों  के  लिए  स्थान  सुरक्षित  होने  चाहियें  |

 मैं  व्यक्तिगत  परीक्षा  का  विरोध  नहीं  करता  |  किन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  में  पक्षपात  नहीं

 होना  चाहिये  ।  आशा  है  fe  marr  के  सदस्य  जोकि  उच्च  सदस्यता  के  स्वामी हैं

 बात  का  ध्यान रखा  ॥

 प्रतिवेदन  के  पष्ठ  ७  पैरा  १४  में  लिखा  है  कि  विदेशों  में  उम्मीदवारों  को  चुनने  के  लिए

 आयोग  के  चेयरमैन  विदेशों  का  दौरा  करते  हैं  ।  इस  पर  सरकार  का  बहुत  अधिक  आता
 है  ।

 उन  उम्मीदवारों  को  भारत  में  ar  कर  परीक्षा  देनी  या  यह  संभव  न  हो  तो  चेयरमेन  के

 स्थान  पर  किसी  कौर  व्यक्ति  को  यह  दौरा  करना  चाहिये  |

 अन्त  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  आयोग  सरकार  कौर  संसद  सदस्य  मिल  कर  प्रयत्न  करें
 कि  पिछड़ी  जातियों  को  सहायता  मौर  सहानुभूति  प्राप्त  हो  ।

 ee

 आगरा  के  निकट
 हुई  विमान  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 महोदय  :
 चीनी  की  स्थिति  पर  विचार  करने  से  पूर्वे  श्री  राज  बहादुर  एक  वक्तव्य

 द्ग

 परिवहन मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  यह  बतातें

 हुए  ग्रत्यधिक दुख  होता
 कि  भाई  To  सी

 ०  वाइकौंट  वी०  टी
 o—sTo

 ०  भाई  Alo  जिस  से  नागपुर

 दिल्ली प्रात: 3  की  रात  की  डाक  सेवा  का  संचालन  होता

 था

 उस  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  कि  वह  TT प्रातः  आगरा से
 ३३

 मील  की  दूरी  पर  गिर  गया  है  ।  यह  नागपुर  से  ११  सितम्बर के  ०२.  ३०  बजे

 चला  था  कौर  इस  में  १३  यात्री  तथा  ५  विमान  चालक  थ  ।

 इस  विमान  से  भ्रान्ति  सन्देश
 ०  ३  ४०

 बजे  मिला  जिंस  में  विमान  के  पालम  पहुचने  का  समय

 ०४.३४  ज्यों  ही  यह  aaa  किया  गया  कि  विमान  को  पहुंचने  में  श्रत्यधघिक  देर  हो  गयी  सफदरजंग

 से
 दो

 डकोटे  तलाश  करने  वाले  दलों  सहित  जिन  में  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  थे  तलाश  में  निकल  पड़ें  ।.

 भारतीय  विमान  सेवा  श्रागरा  से  अन्तिम  सन्देश  मिला  हे  कि  मनिया  रेलवे  स्टेशन  से
 ४

 मील  ae

 जाजू  गांव  के  निकट  विमान  दुर्घटना  हुई  है
 ।

 सारा  विमान  जल  गया  है  भर  आशा  नहीं  कि  कोई

 बचा  हो
 ।

 मृतकों  के  रिश्तेदारों  को  सुचना  दी  जा  रही  है  ।

 विमान  के  उड़ान  के  योग्य  होने  का  प्रमाण पत्न  डी०  जी०  सी ०  ए०  ने  ६  भ्रमित  को  दिया  था  जो
 ६

 ग्रस्त  १६६४  तक  मान्य  था  ।  सामान्य  मरम्मत  जांच  शादी  नियमित  रूप  से  की  जाती  रही  है  ।

 भारतीय
 वाय  सेना  का  हेलीकाप्टर  दुर्घटना-स्थल  पर  भेज  दिया  गया  है  ।  आगरा  के  ज़िला  अधिकारी

 भी  एम्बुलेंस  और  चिकित्सा  सम्बन्धी  वस्त्रों  सहित  चले  गये  हैं  ।

 विमान  के
 दो

 कमांडर  अत्यघिक  श्रनुभवीं  व्यक्ति  हैं  प्रौढ़  उन  में  से  प्रत्येक  {Rood  घंटे  विमान
 यात्रा कर  चका  है  ।

 अग्रजा  में



 २०  IssyX  आगरा  के  निकट  हुई  विमान
 '

 बारे  में  वक्तव्य  २७८७

 वी  हरि  विषम  कामत  यदि  माननीय  मंत्री  के  पास  यात्रियों  के  नामों  की  सुची

 है  तो  व  बता  दिए  जाएं  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  नाम  इस  प्रकार  हैं

 बम्बई-दिल््ली-यात्री

 श्री  के०  मारफत  सिंह  नाममाई  सर  फी

 मेहता  बम्बई  ।

 २.  श्री  वी०  शाह--नेहरू  नगर  रायल  होटल  के  सामने  पहली  मंजिल

 बम्बई-  |

 रे  श्री  के०  कोलीवाडा  स्टेशन  के  सामने  पहली  सिमोन  बम्बई  |

 '.  श्री  to  सिंह

 ५.  श्री  रियाजुद्दीन

 मद्रास-दिल्ली  को  सवारियां

 द  श्री  वी०  करार  जी०  वायरलेस  Aca  एंड  माउण्ट  मद्रास  ।

 नै
 श्री  हसन  मारफत  डा०  हसन  मारीकर  ८/ए मो

 |  .  श्री  एम०  वी०
 कृष्ण  हिंद  मोबाइल  २/१७१,  लॉर्ड्स

 मद्रास

 -  श्री  १११,  गाली  Us,  कोलम्बो  |

 १०,  श्री  घर्म  ८८३  श्रीलंका  ।

 कलकत्ता  का  कोई  यात्री  नहीं  था  ।

 नागपुर-दिल्ली-यात्रो

 ११.  श्री  एम०  मिया  मोरों

 १२.  श्री  argo  निशिवारना

 १२३.  श्री  कार

 CMT  १०  यात्री  श्रीलंका  के  नागरिक  हैं  कौर  ११  से  १३  जापान के  राष्ट्र जन हैं  ।

 pat  कमल  नयन  बजाज  विमान  चालकों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 कैप्टन  घोसले  कमांडर  दूसरे  चालक  थे  कैप्टन  ण्  ।  ये  दोनों

 १२०००  घंटे  विमान  यात्रा  कर  चुके  हैं
 ।

 रेडियो  भ्रमणकारी  श्री  विमान  परिचारिका  मिस

 स्काट  at  फ्लाइट  स्टीव ंड
 |

 श्री  कमल  नयन  बजाज  :  क्या  मंत्री  महोदय  बता  सकते हैं  मौसम  खराब  होने  के  कारण

 दुर्घटना  हुई  है  या  कुछ  गड़बड़  थी
 ।

 पाण ot

 मूल
 अंग्रेजी  में



 १७  Go  चीनी  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  ११  FeRR

 श्री  राज
 बहादुर

 :
 जांच  न्यायालय इस  की  जांच

 करेंगे  ।.  किन्तु  एक  बात  स्पष्ट है
 कि

 ov" Zo  से  ०३४०
 बजे  तक  उड़ता  रहा  है

 ।
 शायद  बाद  में  कुछ  गड़बड़  हो  गई  थी

 ।

 श्री  शिमला  राव  )
 :

 पालम  क्या  सन्देश  पाया
 ?

 क्या  यह  कि  मौसम

 खराब  था  या  यह  कि  मशीन  में  खराबी  हो  गई  थी  ?

 पॉर्न  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सहूं

 :  जहां  तक  मुझे  पता  है  विमान  ने  मार्ग  में

 सन्देश  नहीं  दिया  ।  भ्रान्ति  सन्देश  था  कि  विमान  बम्बई  उड़ान  क्षेत्र  से  चल  चुका  हैं  किन्तु  दिल्ली

 एफए  झाई०  से  कोई  सम्पर्क  नहीं  हुआ  |

 aid  को  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  चर्चा  के  लिए  2  घंट  का  समय  है  |

 शी  राम  सेवक  यादव  )  :  चर्चा  से  पूर्वे  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  माननीय

 सदस्य  जिस  सिलसिले  में  बहस  आरम्भ  कर  रहे  उसी  के  बारे  में  मुझे  कुछ  निवेदन  करना  है  ।  यह

 चीनी  से  सम्बन्धित  नीति  का  प्रश्न  है  ।  उस  के  साथ  गुड़  गन्ने  के  दाम  oof  सब  चीजें  झा

 जाती  हैं  ag  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  जिस  पर  बहुत  alee  लोग  बोलना  चाहते  हैं  ।  खास  तौर

 से  वे  लोग  जिन  की  कुछ  इस  विषय  पर  नौतियां  वे  बोलना  चाहते  हैं
 ।

 इसलिए  उन  को  समय
 कम

 से  कम  पंद्रह  बीस  मिनट  मिलना  चाहिये
 ।

 तभी  वें  अपनी  बात  रख  सकेंगे
 ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 थी  राम  सेवक  यादव
 :

 दूसरा  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि

 दो  घंटे  का  जो  समय  इसके  लिये  रखा

 गया  वह  कम  है
 ।

 उस  से  पूरा  नहीं  पड़ेगा
 ।

 इस  पर  कम  से  कम  चार  पांच  घंटे  बहस  हो  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  देखूंगा

 tat  काफ़ी
 नाथ

 पांडे  :
 मुझ  प्रसन्नता  है  कि  यह  विषय  चाहे  देर  से  ही  सही  के

 तो  पाया  है  |

 में  बोलिये  ।

 श्री
 राम  सेवक  यादव

 :
 इस  में  गुड़  मी  शामिल  खांडसारी भी  शामिल  है  ।  देसी

 थ्री  कादो  नाथ  ats  वहू  झाप  के  जिम्मे  कर  दिया  है  ।

 शो  कादो  राम  गुप्त  :  पांडे  कभी  कभी  तो  हिन्दी  में  बोल  दिया  करो  |

 vat  किलो  नाथ
 भूतपूर्व  खाद्य

 मंत्री  ने  १७  gay?  को  चीनी

 प्रदेश  जारी  किया  था  ताकि  चीनी  का  मूल्य
 न

 बढ़े  और  उपभोक्ताओं  को  सुगमता  रहे
 ।

 मैं  ध्वंसात्मक  आलोचना  के  पक्ष  में  नहीं  किन्तु  हमें  att  गलतियों  के  अनुभव  से  कुछ  सीखना

 चाहिये
 ।

 हमें  उपभोग  ak  उत्पादन  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्यवाही  करनी  चाहिये  |

 १६५६-६०  में  उपभोग  २०  लाख  टन  १६६०-६१  में  २२  लाख  टन  हो  FER L—-GR  में

 २५.६  लाख टन  १९६२-६३  में  २६.  उत्पादन  घटता

 लाख  टन
 परन्तु  इस  के  विपरीत

 मल  अंग्रेजी  में



 =o  Qocy¥  ॥  चीनी  की  स्पिति  के  बारे  में  चल  Roce

 चला  गया  शर  १९६०-६१ का  ३०.२८  लाख  टन  का  QEGR—-RI A RE में  २१.५  लाख

 ca  ए  गया था

 वास्तव  में  मंत्रालय  ने  उपभोग  के  आंकड़  गलत  निकाले  थे  ।  ऐसी  व्यवस्था करनी  चाहिये

 जिस  से  उपभोग  के  ठीक  झांकी  पता  लग  जायें  |  पहले  तो  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  पर  हम  पिश्किल

 में  पड़  जाते  थे  किन्तु  उस  का  निरन्तर  निर्वात  किया  जा  सकता  है  कौर  उपभोग  भी  जनसंख्या  की

 विधि  के  साथ  साथ  बढ़  रहा  है  ।  इस  के  उत्पादन  बढ़ना  चाहिये  |

 बम्बई  की  स्थिति  भिन्न  भ  हां  गन्ने  का  भाव  २.  रुपय ेहै  ।  कृषक  इस  से  कम  नहीं

 ते ।  वहां  गन्ने  से  चीनो  भी  अधिक  निकलती  है  ।  किन्तु  उत्तर  में  गन्ने  का  मलय  निर्घारित  करते

 समय  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखा  गया  १.१०  रुपये  से  घटा  कर  १.४  रुपये

 कर  दिया  गया  है  |

 उसी  समय  मं  ने  यह  शरत  उठाया  था  कि  जब  तक  हम  गठन  की  स्थिति  में  सुघार  न  करेंगे  यह

 संयोजक सुत्र  सफल  नहीं  होगा
 |

 उस  समय
 इस

 बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  था  किन्तु बाद  को  कुछ

 कारखानों  द्वारा  TH  का  मलय  बढ़ाना  पड़ा  |  सरकार  को  उसी  समय  यह  कर  देना  था  क्योंकि

 समय  खांडसारी  से  इस  की  प्रतिस्पर्घा  चल  रही  थी  |

 खंड सारी  वालों  के  मलय  बढ़ा  देने  पर  गन्ने  वालों  ने  सोचा  कि  कारखाने  भी  aa  का  मलय

 बढ़ायेंगे  ate  इसलिये  उन्हों  ने  कारखानों  को  गन्ना  देना  बन्द  कर  दिया  ।  इस  का  परिणाम यह  हुमा

 कि  कारखाने  जल्दी  ही  बन्द  करने  पड़े  इस  से  उन  लोगों  जोकि  जीविका  पर  बरा  प्रभाव  पडा  जो

 खस  में  काम  करते  थे  ।  यह  सेब  बातें  परस्पर  सम्बन्धित  हैं  ।

 उत्तर  में  लोग  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  गन्ने  का  मलय  बढ़ा  दिया  जाये  ।  मंत्री  महोदय  ने

 ही  में  एक  योजना  dare  की  है  ।  किन्तु  इस  बात
 में  सन्देह

 ह
 कि  ag  सफल

 भी  हो  सकेगी

 या  नहीं
 ।

 खंडसारी  वालों  पर  आप  नियंत्रण  लागू  नहीं  कर  सकते
 ।  -  वे

 इतने  शक्तिमान हैं  कि  कभी

 कभी  सरकारी  नीति  को  भी  प्रभावित  कर  देते  हैं

 ति इं मल  wa  पीठासीन

 यद्यपि  इस  वर्ष  फसल  Weal  हुई  है  किन्तु  मुझे  भय  है  कि  यदि  awe  का  मलय  नहीं  बढ़ाया  गया

 तो  लोग  कारखानों  को  गन्ना  न  दे  कर  खंडसारी  वालों  को  ही  गन्ना  देंगें  ।

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  लोग  यह  कहते  हैं
 कि

 इन  कुटीर  उद्योगों  को  बन्द  न  किया  जाये  ।  किन्तु

 देश
 को  हानि  पहुंचा  कर  क्या  किसी  उद्योग  को  पनपने  दिया  जायेगा

 ?  खंड सारी वालों  ने  सरकार
 के  साथ  क्या  सहयोग  किया  ?  देश  में  चीनी  की  कमी  होने  पर  उन्होंने  खंडसारी  को  गोदामों  में  भरना

 ape  कर  दिया  a  वह  ६०  रु०  मन  के  भाव  से  बिक  रही  है  |

 चीनी  का  कारखाना  मलय  निर्धारित  करते  समय  सरकार  ने  इस  के  परिव्यय-मूल्य  पर  ध्यान

 नहीं  दिया  था  ।  अब  मूल्यों को  किस  सीमा  तक  बढ़ाया गया  है  |

 PET H—|  में  काम  करने  वालों  acy  चीनी  कारखानों में  से  १११  उत्तर  में  हैं  बाकी
 a

 दक्षिण  में  ।  यह  कह  सकते  कि  दक्षिण  देश  इस  के  लिए  अधिक  च्

 हे
 ।

 किन्तु  कया  दक्षिण  सारे  देश  की  आवश्यकता  को  कर  सकेगा
 ?

 वैसे  महाराष्ट्र ग्र  मैसुर  के

 -  ही  भाग  ऐसे  हैं  जहां
 [६-5 |

 की  पैदावार  अधिक  सदा  सकती  है
 पोर

 चीनी  की  प्रतिशतता  अधिक  हो

 सकती  शेष
 भागों  ate  उत्तर  के  भागों  में  कोई  विद्रोह  अन्तर  नहीं  है  ।

 श्राप  यह  दावा  नहीं  कर

 संकते कि  सारे  afar  भाग  में  उसी  प्रकार
 की

 जलवायु  सुविधायें  उपलब्ध  हैं
 जो

 महाराष्ट्र  Az

 से सुर  में  ।
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 [at  काशी  नाय

 देव  में  गन्ने  की  किस्म  सुघार  का  एक  ही  केन्द्र  कम  से  कम  तीन  केन्द्र  गौर  खोले  जाने  चा  हुये

 एक  पंजाब  एक  उत्तर  प्रदेश  में  प्रो  एक  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  को  सीमा  पर  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  काफ़ी  समय
 ले

 लिया
 |

 tat  काशीनाथ  पिंड  :  मुझे  कुछ  और  समय  दिया  जाये
 ।

 महोदय :  वे  पांच  मिनट  में  भाषण  समाप्त  कर  दें
 ।

 1.0  विश्वनाथ  राय
 :

 मेरा  प्रस्ताव  है
 कि

 श्राज  सभा
 छः  बजे तक  बैठे  |

 सरकार
 ने  इसके  लिये  २  |  घंटे  का  समय  नियत  किया  है  ।  दो  घंट

 के  बाद  में  मैं  सभा  की  इच्छा  जानने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 बी  2471.0  लाल  सर्राफ  :  वे  ऐसे  प्रान्त  से  प्राये हैं  जहां  गन्ने  की  उपज  होती  है  ।  वे  बहुत
 सी

 नई  बातें  बता  रहे  हैं  |  उन्हें  गौर  समय  दिया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  में  इस  बात  को  समझ  रहा  हुं  किन्तु  प्रो  भी  बहुत  से  सदस्य  इस  विषय

 पर  बोलना  चाहते  हैं  ।  में  उनका  समय  कम  नहीं  कर  सकता  |

 fat  काशीनाथ  पांडे  :  विभिन्न  स्थानों  पर  तीन  केन्द्र  और  खोल  दिये  क्योंकि  गन्ने

 की  जो  किस्म  एक  स्थान  के  लिये  उपयुक्त  है  वह  उस  से  भिन्न  भूमि  भ्र  जलवायु  के  दूसरे  स्थान  करे

 लिये  उपयुक्त नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  म  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  ।
 पहली  बात  तो  में  कह  ही  चुका  हुं  कि

 नस्ल  सुघारने  केन्द्र  खोले  जायें  |  कारखानों  के  सहयोग  से  गन्ने  के  विकास-कार्य  में  तीव्रता

 लाई  जाये  ।  उत्पादकों ate  मिल  वालों  को  -  प्रोत्साहन दिया  जाये  ।  मिलों  की  अधिकतम क्षमता

 का  भी  उपयुक्त  अनमान  लगाया  जाये  ।  मिलों  की  की  चौकसी  रखने  के  लिये  एक

 पतकंता दल बनाया जाये ॥ दल  बनाया  जाये  |  जिन  मिलों  में  सुप्रबन्ध  हो  उन्हें  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।

 सब  राज्यों  में  वितरण  की  जैसी  नीति  हो  ।  गन्ने  के  सम्बन्ध  में  सिचाई  सम्बन्धी  तथा

 wea  सुविधायें  उपलब्ध  करवाने  के  लिये  एक  विकास  कोष  बनाया  जाये  |

 ये  मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 pat  विभूति  मिलन  :  झ्रध्यक्ष  हम  लोगों  ने  यह  मोशन  दिया  है  ।  नाम

 बुलाते  समय  कृपया  इस  बात  का  ध्यान  जाये  कि  मेरा  नाम  भी  मोशन  देने  वालों  में  है  ।

 प्रिय  महोदय  :  ठीक  मोशन  का  नोटिस  देने
 वालों

 में
 जहां  उन  का  नाम  है  वहां

 atc  भी  कई  लोगों  के  नाम  उस  में  दिये  हुए  हैं
 ।

 लेकिन  नोटिस  देने  से  सब  को  कोई  बोलने  का

 हक  ais  ही  मिल  जाता  है  ।

 श्री  दे०  दू  पूरा  १७  R&RR  को  चीनी  नियंत्रण  ae  जारी  किया

 गया  था

 ।

 SA  बातों  के  aaa
 इस

 आदेश  के  ढारा  चीनी  का  मूल्य
 निर्धारित

 coe  ee

 sist  में
 मम
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 करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  शाक्ति  दी  गई  थी  ।  उसी  दिन  सरकार  ने  एक  प्रघिसुचन  जारी

 की
 जिसके  द्वारा  चीनी  के  मूल्य  निर्धारित  किये  गये

 ।'
 यह  मूल्य  चीनी  के  उत्पादन  परिव्यय  के

 आघार  पर  निर्घारित  नहीं  किये  गये  ।

 चीनो  उद्योग  में  उत्पादन  परिव्यय  को  निर्धारित  करना  कठिन  नहीं  है  ।  ४४  प्रतिशत  परिव्यय

 गन्ने  के  मूल्य  से  सम्बन्धित  ३५  प्रतिशत  केन्द्रीय  पौर  राज्य  कर  हैं  ।  मजूरी आदि  के  विषय  में

 भी
 मजूरी  ate  की  जांच  से  agra मिल  सकती  है  ।  किन्तु  यदि  जैसा  कि  सत्य  है  किसी  प्रदेश  में

 चीनी  का  मूल्य  उत्पादन  परिव्यय  से  १२  रुपये  क्विंटल  कम  है  पर  किसी  में  १०  रुपये  अघिक

 @  तो  यह  स्पष्ट  है  कि  मूल्य  को  निर्धारित  करते  समय  उत्पादन  परिव्यय  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया
 |

 सरकार  ने  कहा  था  कि  मूल्य  का  निर्घारण  करते  समय  जनवरी  से  ATT  Coe  तक  की

 अवधि में किसी में  किसी  भी  क्षेत्र  में  उत्पादकों  द्वारा  बेची  गई  चीनी  को  दर  के  औसत  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जायेगा  ।  इस  काल  में  सरकार  द्वारा  चीनी  पर  नियंत्रण  रखे  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून

 नहीं  था  फिर  भी  सरकार  चीनी  को  छोड़ने  पर  नियंत्रण  करके  अप्रत्यक्ष  रूप  से  चीनी  के  मूल्य  पर

 नियंत्रण कर  रही  थी  ।  सभा  में  कई  बार  यह  बात  कही  गई  थी  कि  सरकार  उस  समय  के  चीनी

 के  मूल्य  से  सन्तुष्ट है  ।  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हो  सकते  हैं  जहां  परिवहन  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण

 अथवा  किसी  wer  कारण  से  चीनी  की  मात्रा  में  कमी  होने  के  कारण  मूल्य  बढ़  गये  हों
 ।  कुछ  क्षेत्र

 ऐसे  भी  हो  सकते  हैं  जहां  किन्हीं  विशेष  परिस्थितियों  के  कारण  चीनी  का  भाव  गया  हो  ।

 किन्तु  सरकार
 ने

 उत्पादन
 परिव्यय  का  ध्यान  रखे  बिना  ही  आदेश  में  चीनी  का  मूल्य  निर्धारित

 कर  दिया  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  ये  मूल्य  लाभप्रद  हैं
 ।

 श्री
 पदत्याग  करने

 के
 समय

 विभिन्न  प्रदेशों  के  ढांचे  का  झ्रध्ययन  कर  रहे  थे  ।  मुझे  है  कि  नये  मंत्री  महोदय  भी

 डस  शोर  ध्यान  देंगे  ।  मूल्य  उत्पादन  परिव्यय  पर  आघारित  होना  बाजार  भावों पर

 नहीं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  घोषणा की  है  कि  LERR—Qr  में  उत्पादकों  को  दो  तरह  के  प्रोत्साहन

 दिये  जायेंगे
 ।

 उन  क्षेत्रों  में  जहां  गुड़  के  लिये  गन्ना  दिये  जाने  की  समस्या  है  न्यूनतम  मूल्य  १.७५

 रुपये  प्रति  मन  होगा
 ।  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  उत्पादक  को  गत  वर्ष  से  २४५  नये  पैसे  प्रति  मन  को

 दर  से  अघिक  मिलेगा  ।  कारखानों  को  भी  दो  तरह  के  प्रोत्साहन  दिये  जायेंगे  ।  प्रारम्भ के  दिनों  में

 wa  गन्ने  से  चीनी  कम  मात्रा  में  निकलती  PERL  के  उसी  काल  में  तैयार  की  गई  चीनी  से

 अधिक  मात्रा  पर  उत्पादन-शुल्क के  सम्बन्ध  में  ५०  प्रतिशत
 तक  की  कटौती  की  जायेगी

 ।  पूरी

 अवधि  के  उत्पादन  पर  भी  १६६१  के  कुल  उत्पादन  से  भ्रमित  मात्रा  पर  उत्पादन-दुबक  पर

 २०  प्रतिशत तक  की  कटौती की  जायेगी

 वास्तविक समस्या  तो  यह  है  कि  १९६३-६४ में  rege  से  अघिक  चीनी  पैदा  की  जाय े।

 इस  समय  न  तो  गन्ने  का  क्षेत्र  बताया  जा  सकता  है  प्राचीन  गन्ने  की  नस्ल  सुधारी  जा  सकती  है  |

 हमें  करना  यह  है
 कि

 उत्पादक  को  कारखानों  से
 जो

 मूल्य  मिलता  है  उस  में  ale  उन्हें  खंडसारी  ak

 गुड़  वालों  से  जो  मूल्य  मिलता  है  उन  दोनों  में  संतुलन  स्थापित  करें
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  गन्ने  का

 मूल्य २  रुपये  प्रति  मन  निर्धारित  कर  दिया  जाये  ।  जिससे कि  गन्ने  के  उत्पादक  कारखानों को

 गन्ना  बेंचना  लाभप्रद  समझ  सकें  ।

 हमारे  सामने  एक  कठिन  काय  है
 ।

 एक  वर्ष  में  ही  हमें  ५०  प्रतिशत  उत्पादन  बढ़ाना है  ।  हमें

 इसके  लिये  साहस  के  साथ  महत्वपूर्ण कदम  उठाना  है  ।
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 चर्चा  ११  hae g

 poe  महोदय
 :

 समय  कम  है  प्रौर
 बोलने  वाले  सदस्य

 लग मंग  २४५
 पौर

 हैं
 ।  इस  लिये

 सदस्य  १०  मिनट  से  alan  समंय  न  लें  ।

 tal  स०  Alo  बनाया  :  समय  बढ़ा  दिया  जाये
 ।

 महोदय
 :  अधिक  से  अधिक  आधा  घंट  का

 समय  बढ़ाया जा  स्क
 ता

 श्री  सूरज  पाण्डेय ।

 श्री  सरजू  पाण्ड्य
 :  मैंने  प्रस्तावक  महोदय  की  बात

 को
 बहुंत

 ध्यान  से  सुना  हमारे  खाद्य  मंत्री  जी  ने  जो  बयान  दिया  था  चीनी  के  सम्बन्ध  उसे
 भी

 मने  बहुत  गौर से  पड़ा  था  ।  मझे  ताज्जुब  होता  है  कि  प्र  स्तावक  महोदय  तथा  स्वयं  हमारे  खाद्य

 कसे  मेरी  समझ  में  तो  वे मंत्री  जी  ने  चीनी  के  दाम  गिराने  के  बारे  में  जो  तके  दिये  हैं

 बातें  नहीं  आती  हैं  ।  ये  बिल्कुल  सही  तक  है  जो  चीनी  के  चीनी  के  मिल  मालिक  fear

 करते हैं  ।  प्रस्तावक  महोदय  ने  कहा  कि  चीनी  की  भीतरी  खपत  को  कम  करना  इस  को

 wae  करना  चाहिये  ।  aaa  भाषण  के  दौरान में  दूसरी  तरह  से  उन्होंने  यह  भी  कहा
 कि

 खांडसारी  उद्योग  पर  प्रतिबन्ध  लगना  चाहिये  ताकि  वे  मिलों  के  साथ  कम्पीटीशन  न  कर  सकें

 ज्यांदा  गन्ना  मिलों  को  मिल  सके  ।  यदि  श्राप  ऊपरी  तौर  से  इन  चीज़ों  को  देखें  aaa की

 पता  नहीं  चलेगा  ।  इस  कंट्रोल  अ्राउर  के  बाद  भी  चीनी  का  हाल॑  क्या  हो  रहा  इस  को

 श्राप  देखें  ।  इकोनोमिक  ने  ६  सितम्बर  को  लिखा  था

 स्थानीय  बांजार  में  चीनी  काफ़ी  eta  हुए  भी  चीनी  की  कीमत  प्रति  बोरों  बाजार
 भाव

 से  ११  रुपये  भ्रमित  ली  जाती  ateਂ

 इसी  तरह  से  ग्रोवर  भी  रिपोर्ट  नगर  श्राप  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  खांडसारी  orf  के  दाम

 बाज़ार  में  बढ़ते  ही  जा  रहे  हैं  ।  खांडसारी  का  ग्राम  यह  है  कि  पिछले  साल  से  ४६  .  ५०  रुपये

 से  ले  कर  ८०.  RH  रुपये  तक  गड़  प्रौढ़  खांडसारी  के  दाम  बड़े  हैं  ।

 दरअसल  हमें  यह  देखना  होगा  कि  चीनी  के  दाम  बढ़ते  क्यों  हैं  ।  मैं  इस  तक  से  सहमत

 नहीं  हूं  कि  चीनी  के  दाम  इसलिए  बढ़ते  हैं  कि  इसकी  इंटरनल  खपत  बढ़ती  जा  रही  है  भ्रौर  इस

 पर  रोक  लगनी  चाहिये  और  साथ  ही  साथ  चीनी  कम  धपिया  हुई  है  ।  इसका  इलाज  यह  बताया

 गया  है  कि  कैज्युअल  पर  रोक  लगाई  जाये  या  उन  को  चीनों  वाले  से  रोका  जाये  ।  इस  सम्बन्ध में

 मेरा  कहना  यह  है  कि  are  भी  चीनी  हमारे  देश  में  कम  नहीं  है  ।  जो  चीनी के  व्यापारों हैं

 व  इस  में  ज्यादती  करते  हैं  ौर  हमारी  जो  सरकार  है  वह  उनके  ब्या  पर  चलती  है  ।  जो  वे  कहते

 वह  कर  देती है  ।  we  बे  कहते  हैं  कि  कंट्रोल  लगा  दो  तो  कंट्रोल  लगा  देती  है  प्रौढ़  अगर

 a
 कहते  हैं  कि  डिकट्रोल खतम  कर  दो  तो  डि कंट्रोल  खतम  कर  देती  है  ।

 जो  हकीकत  उसको  प्रांतों  देखना  होगा  ।  सच  बात  तो  यह  है  कि  चीनी  के  दाम  बाहरी

 बाजार  में  बढ़े  हुए  इसलिए  हिन्दुस्तान  के  व्यापारी  भी  उसका  फायदा  उठाना  चाहते  है
 ।  कामर्स  में

 १  जून  १६६३  को  लिखा  था  कि  चीनी  के  विषय  में  विदेशी  मंडियों  में  sash  स्थिरता  है  कि  भारतीय

 चीनी  निर्यातक  नीति  के  निर्यात  से  काफी  लाभ  उठा  सकते हैं  ।

 यही  नहीं  श्राप  दे  दें  कि  किस  तरह  से  दुनिया
 के

 बाजार  में  ची  ती  के  हुए  दामों  ने  हमारे  देश

 के  पूंजीपतियों  या  जो  मिन  मालिक  हैं  उन्होंने  फायदा  उठाने  के  लिए  ठीक  वटी  सुझाव  दिये  हैं  जो  कि

 मल  अंग्रेजी  में
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 हमारे  प्रस्तावक  महोदय  ने  दिये  हैं  ।  उनका  ग  शी  वही  है  ।  पूंजीपति यही  TH  देते  हैं

 यदि  निर्वात  को  प्राथमिकता  देनी  है  तो  ग्रान्तरिक  मुल्यों  को  इस  स्तर  पर॑  रखने  का  प्रयत्न

 नहीं  किया  जायें  जहां  उपभोग  २४  लाख  टन  से  अधिक  बढ़  जाये

 ठीक  वही  भाषा  वे  पूंजीपति  भी  बोलते हैं  ।  जो  पूंजीपति  कहते  जो  मिल  मालिक  कहते  वही

 वक  महोदय का  भी  यक  है  ।  मगर  एक्सपोर्ट बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  चीनी  के  कंजम्पशन को  कम  कीजिये

 नो  के  दाम  बढ़ा  दीजिये  ।  यह  उनकी  राय  है

 को  किलो
 नाथ

 पांडे
 :

 यह  मैंने नहीं  कहा  ।

 श्री
 रज  पाण्डेय

 :  झापने  कहा  है  कि  कंजम्पशन  को  रेग्युलेट
 करना  चाहिये  ।

 थी  कांशी नाय  पांडे  :  यह  नहीं  कहा  कि  इंटरनल  कंजम्पशन  कम  हो

 श्री  सरज  पाण्डेय  :  अ्रापने यह कहा है यह  कहा  है

 थो  कापी  नाव  पाड़े  श्राप  गलत  समझे  हू  मेरी बात  को  ।.

 श्री  सरजू  पाण्डेय
 :

 हमारा  कहना  यह  है  कि  ठीक  वही  तर्क  राज  भी  दिये  जा  रहे  हैं  ।  उन्होंने  यह

 कहा  कि  देश  में  कंजम्पशन  पर  रोक  चीनी  महंगी  करो  ताकि  ज्यादा  लोग  चीनी  का  इस्तेमाल

 न  कर  सकें  और  हम  को  अधिक  चीनी  एक्सपोर्ट  के  लिए  मिल  सके  ate  हम  विदेशी  मुद्रा
 अजित  कर

 सक  ।

 यह  कहा  जाता हे  कि  देश  में  चीनी  कम  इतनी  नहीं  जो  हमारी  जरूरतों  को  पुरा कर  सके

 चीनी  के  हिसाब  को  देखें  |  में  चीनी  का  उत्पादन re  €  लाख  टन  छे  था  ।  १९६१

 २
 में  २६.७  लाख

 हु
 प्रौर  अब  की  बार  १९६२-६२  में  कहा  जाता ह

 कि  साढ़े  २१  लाख  टन  हुमा  ।

 ग्यारह  लाख  टन  चीनी  हमारे  पास  पहले  की  है  ।  इस  प्रकार  से  कोई  ३  लाख  टन  चीनी  हमारे  पास  हुई  ।

 २६  लाख  टन  भीतरी  कंजम्पशन  के  लिए  चीनी  रख  ली  जाए  प्रौढ़  पांच  लाख  टन  बाहर  भेजने  के

 लिए  रख  ली  जाए  तब  भी  ३१  लाख  टन  चीनी  ही  कम  नहीं  है  ।  जब  हमारी  श्रावश्यकताग्रों  से  अधिक

 चोनी  हमारे पास  है  तो  यह  गई  कहां  ।  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  चीनी  मिल  मालिकों  के  बारे  में  भी  आपको

 सोचना होगा  ।  ये  क्या  करते  इसको  भी  आपकों देखना  होगा  ।  इनका  कोई  भी  हिसाब  किताब

 नहीं  होता  हैं  ।  इनके  बारे  में  झ्र गर  आप  देखें  तो  प्रापक  पता  चलेगा  कि  बैलेंस  शीट  पे  तत  बनाते

 हैँ  ।
 किस  तरह  से  ये  चोरी  करते  हैं  क्यों  की  ।

 मेरे  पास  जजों  के  रीमिक्स
 इन

 में  बैलेंस  शीट्स  के

 बारे  में  ।  १६४७-४८  के  बिहार  के  एक  जजमेंट  में  कहा  गया  था  कि

 एक  मामले  को  देख  कर  ही  पता  लगता  है  कि  यह  सन्तुलन  पत्रों  पर  विश्वास  नहीं  किया

 सकता

 दो  लाख की  लागत  के  ऊपर  सात  लाख  का  घाटा
 यह

 बैलेंस  शीट
 है

 मिल  मालिकों  के  ऊपर  भरोसा

 करना  कतई  तौर  पर  गलत  ४  ।  अगर  श्राप  चाहते  हैं  चीनी  का  पता  लगाना  कि  दरअसल  वे  क्या  करते

 तो  इसकी  श्राप फा  जांच  करनी  पड़ेगी  कौर  देखना  पड़ेगा  कि  किस  तरह  से  दरअसल  में  थे  राज

 भी
 चीनी  को  छिपाते  हैं

 ।
 किस  तरह  से  चीनी

 को
 दबा  जाते  हैं

 ।

 कहा  जाता  ह  कि  उत्तर  प्रदेश  में  रिकवरी  कम  होता  हे
 ।

 प्रभी  पिछली  बार  खाद्य  मन्त्री  जी  ने

 जवाब  देते  हुए  बताया  था  एक  सवाल  कि  वहां  मशीनें  खराब  हैं  जिसकी  इनक्वायरी  हो  रही  2  ।  जब

 मूल  प्रेमी  में
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 सरजू

 रिकवरी  के  बेसिस  पर  दाम  निश्चित  करने  की  बात  उस  उसका  विरोध  ञ  था  और  कहा

 गया  था  कि  रिकवरी  के  बेसिस  पर  दाम  तय  नहीं  होने  चाहियें  ।  उस  ज़माने  में  पाटिल  साहब  ने  मजाक

 उड़ाया  था  कौर  कहा  था  कि  कमाल  की  बात  है  कि  माल  है  उसके  भी  दाम  दिये  जायें  साथ  ही

 साथ  रही  के  भी  दाम  दिये  जायें  ।  लेकिन  ae  देखें  कि  जो  खोई  निकलती  है  a  जो  शीरा  निकलता

 क्या  रद्दी  क्या  वह  बिकता  नहीं  क्या  उसके  दाम  नहीं  मिलते  क्या  वह  इस्तैमाल  नहीं  होता

 है
 ।

 जब  वह  बिकता  है  तो  उसको  भी  रिकवरी  में  शुमार  क्यों  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  इस  तरह  का

 TH
 देकर

 उस  गन्ने  के  किसान  को  कम  से  कम  पेमेंट  किया  गया  कौर  यह  बेचारा  चुप  होकर  रह

 गया  ag  उसी  तरह  से  aor  जैसे  विभूति  जी  ने  एक  बार  कहा  था  कि  यहां  पर  प्रकार  चौपट

 टके  सेर  टके  सेर  खाजा  का  सा  हो  तो  लकड़ी  बिकती  है  ।  तीन  रुपये  मन  कहीं  कहीं

 चार  रुपये मन  सुखी  लकड़ी  और  उसके  दाम  एक  रुपया  कराने  कौर  एक  रुपया  बारह  कराने
 ।

 बात  समझ  में  नहीं  कराती
 है

 ।
 क्या

 इसके  पीछे  राज  मालूम  नहीं
 ।

 गलत  महीने  आधार

 उनके  मैकेनिक
 चोट  करते  झूठी  रिकवरी  की  रिपोर्ट  तयार  करते  गलत  बैलेंस  शीट  तैयार  करते

 लेकिन  देखने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  जब  मार्किट  में  दाम  हाई  हो  जाते  हैं  उसी  बेसिस  पर  दाम

 फिक्स  कर  दिये  जाते  हैं
 |

 इसलिये  यह  मेरा  यह  कहना  है
 कि

 पहलों  चीज
 कि  श्राप इस  बात  की

 इन्क्वायरी करें  कि  यह  चीनी  मिल  मालिक  करते  क्या  हैं  ?  उल्टे  माननीय  खाद्य  उन  चीनी  मिल

 मालिकों
 को

 कुछ  इन्सेन्टिव  देने  जा  रहे  उनकी
 प्री

 को  घटा  रहे  हैं
 और

 यह  भी  कह  रहे  हैं  कि  उन
 मिल  एरियाज के  लिये  गन्ना  रिजर्व  कर  दिया  मेरे  पास  टाइम  होता  तो  मैं

 पढ़  कर  यह  भी  कोशिश हो  रही  मजबूर  किया जा  रहा  है  किसानों को  कि  वे
 मिलों  को  गन्ना  इससे  खंड सारी के  उत्पादन  पर  रोक  लगती  है  ae  हमारे देश  का

 गृह  उद्योग  मरेगा  ak  कोई  नहीं  होगी  ।  मिल  मालिक  चीनी  बांटने  में  चोरी करते

 हिसाब  तैयार  करने  में  चोरी  करते  रिकवरी  दिखाने में  चोरी  करते हैं  प्रौढ़  साथ  ही  साथ

 किसानों
 को  कम  दाम  देकर  लूटते  हैं  ।  दस  दस  दिन  किसान  मिलों के  गेट  पर  गन्ना लेकर  डा

 रहता  ४,  लेकिन  उनको  कोई  नहीं  देखता  है  प्रौढ़  किसानों  को  गन्ने  में  भाग  लगानी  पड़ती  है  ।  यह  देखने

 al  चीज  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 इसी  तरह  मैं  कहता  हूं  कि  चीनी  के  डिस्ट्रीब्यूशन  का  तरीका  भी  गलत  है  ।  चीनी  में  चार  चार

 एजेंसियां हैं
 :

 सेलिंग  ए  कमीशन  होलसेलर  एजेंसी  कौर  ब्रोकर  ।  चार  चार  हाथों में

 चीनी  जाती  है  ।
 नगर  गवर्नमेंट कहती  है  कि  ३०  हजार  टन  चीनी  दे  दो  तो  जो  सेलिंग  एजेंसी  जो  कि

 मिल  मालिक  होता  वह  aren  रिलीज  करता  है  बाकी  बाधा  रक्खे  रहता  है  ।  इस  तरह  से  चार

 चार  हाथों  में  जाकर  चीनी  बाजार  में  पहुंचती  है  !  इसलिये  जांच  की  जाय  कि  किस  तरह  से  यह  चीनी

 मिल  मालिक  कम  पै  दीवार  दिखलाते  हैं  कौर  उसे  छिपाते  हैं  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  सेलिंग  एजेण्ट  व्यवस्था  को  खत्म  किया  जाना  चाहिये  ।  सारी  वैक्सिंग

 उसी  जगह  से  शुरू  होती  है  ake  छोटे  छोटे  लोग  मारे  जाते  हैं  ।  इसको  बिल्कुल  बन्द  कर  देना  चाहिये
 |

 तीसरी
 चीज  यह  है  कि  गन्ने  के  काश्तकारों  को  जो  १रु०  ७५  Toto  के

 हिसाब  से  कीमत
 दो

 जायेगी

 वह  बहुत कम
 ।

 वह  मुझ  को  उचित  नहीं  मालूम  होता  है  ।  यहां  तक  कि  उत्तर  प्रदेश  गवर्नमेंट  की  और

 सारी  गव्नमेंटों
 की

 राय  2  कि  जों  किसान  को  दिया  जाता  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  भी  यही

 १  रु०  ७५  उठ  Fo  १  रु०  ५  करा  १  रु०  ४  झा  ०  अन्यायपूर्ण है  |  झगर

 चाहते हैं  कि  गन्ने  को  काश्त  बढ़े  नेकी  कीमत  कम,_से  कम
 दो

 रुपया  मन  दी  हिन्दुस्तान के

 एक  ही  खेती  है  जिससे  किसान  कुछ  पैदा  करता  है  ।  अगर २  स  ०  मन  भी  किसान  को  दिया  जाय  तो  कुल
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 मिला  कर  चोकी  को  दाम  ४०  Fo  मत  से  अधिक  नटी  लगा  ।  उसका  प्रोडक्शन  कास्ट  इतने  श्रावक

 नहीं  STS  ।  अगर  जो  एक्साइज  इ  15  आप  लगा  रहे  हैं  वह  भो  पूरा  लगाई  जाय तो  Ai  उसका  दाम
 ४०  कठ

 मन  से  ज्यादा ह |  होता  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  यहं  है  कि  झगर  गन्ने  के  काश्तकारों  को  २  रुए

 मन  से  भो  कम  दिया  जाता  है  तो  लाजिमी  वीर  पर  कि  तान  गन्ने  की  खेतो  नहीं  करेगा  |  जिस  तरह से  टैक्स

 बड़  रहा  लगान
 बड़  रडी  §,  उससे  उनका  खर्चे  पूरा  नहीं  पड़ता  है

 ।
 मिल  वालों  को  ती

 आप  छूट  देते

 चलें  जा  रहे  हैं  शत  फक रिता तों  को  तरफ  प्रा पका  ध्यान  नदीं  है  गन्ने  में  किसनों  हाये हैं  हालांकि

 खाद  का  दाम  ,  पानों  को  लेबर  चार्जेज  इना लय  नगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  मलक  में  दरअस्ल  चीनी

 का  दाम  ंड  नं  बदं  से  ज्यादा खपत  कता  कि  उन्होंने कहा  कि  हम  ३ ३  लाख  टन  पे  स  करायें  H,

 तो  उसको  मित्र  बालों  पर  नजर  रखो  ह होगी  ।  झगर  मिल  वालों  कोसरे  छूट  दे  दी  गई  तो  मिल

 मालिक  चोरी  की  चोरो  करें  बाप  बैड  और  इन्सयेक्टरों को  ख  रोक  लें  STAT  TAT  उनके  पास

 है  ।
 ड्राप  को  hg  प्रबल  कम

 नहीं
 देती  लाख  मरण  या

 उत्साह  लेकिन स.रे  इन्सपेक्टर

 सरोद  fay  जाते  सप्लाई  साफिन  होते  सारो  जगहों  पर  चोरी  का  जाल  बिछा  gar  है  ।  मुल्क  के

 हर  शह्र  में  दोनों  मिज  रही  थी  लेकिन  जिस  दिन  से  खाद्य  मन्त्री ने  भाग  Pearse.  दिन  से

 चीतों मग्गो  हों  ं  मिलती  नहीं  बेचारे  लोग  ताकते  रहते हैं  त्योहारों पर  लिये

 मेरे  इन  Gaal  पर  अतल  करके  कितात  को  ज्यादा  सत्तो  खाद  उनका  सौदा  मीठा  खरीदें  ताकि  ay

 जयदा  से  ज्यादा  गन्ना  पैदा  करें  ।

 थो  Trava  पि  :  ग्रध्यक्ष  wt  यह  सवाल  है  कि  चीनी  की  परदार

 वार  कयों  कम  होती  जा  रही  है  ।  बड़ो  ख़शी  को  बात  है  कि  हमारे  प्रवान  मंत्रो  जो  as

 मौजूद  हैं  और  डा०  राम  gan  fag  भी  मौजूद  मैं  ने  एक  सुझाव  दिया  था  ।  प्रधानों

 मंत्रों  ने  उसे  कल  THAT  दौर  डाक्टर  साहब  के  जिम्मे  उस  को  दिया  था ।  लेकिन  मेरा

 सुझाव  नाग  नहीं  चला  ।  उस  का  नतीजा  यह  कि  राज  हमारे  सामने  चोरी  का  संकट

 इस  संकट  को  हम  लोग  क  दूर  मैं  समझता  चूंकि  जो  भी  मिनिस्टर  हो  जाता

 जो  बड़े  ओहदे  पर  चला
 जाता  है

 उस  के  सोचने  का  तरीका  बदल  जाता  है  ।  अगर  साधारण

 मेम्बर  कोई  बात  सोचता  है  ale  उसे  सुजाता  है  तो  उस  पर  गौर  नहीं  किया  जाता
 है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  अनाप  सन्  REXQ  से  यहां के  मेम्बर  इस  बीच  में  कई  बार  चोरी  का  संकट

 साया  ai  कई  बार  उस  का  चढ़ाव  उतार  हमने  देखा  |  प्राचीन  चीनो  का  संकट

 यह  संकट  इस  लिये  अचानक  जो  हमारा  सुगर  डायरेक्टोरेट  फूड  ऐंड  एग्रीकल्चर

 मिनिस्ट्री  है  उस  के  सामने  टर
 को

 qa  नहीं  aa  हमारी  हालत  यह  है  कि  पिछले  साल

 =

 चोरी  पर  १०  परसेंट  केडौतो  र  किसान  को  परेशानी हुई  तो  उस  का  नतीजा

 यह  हुजरा  कि  गन्ने  को  खेतो  कम  हो  कौर  गले  को
 बतो

 कम
 हो  जाने  से  पिछले साल  का

 ९
 लाख  टन  कौर  इस  साल  का  २१  लाख  कुल

 ३०
 लाख  टन  चोरी  हमारे  पास  हुई

 जिसमें  से  २५.८७  लाख  टन  हमारे  पिछले  साल के
 खाने  का  हिसाब है

 झर  हो  सकता  हैकि

 इतो हो  इस  साल
 भी

 कौर  ५  लाख  टन  हमारे  एक्सपोर्ट  के  लिये  नतीजा
 हैकि

 इस
 साल  हमारे  पास  चीनी  नहीं  है

 ।
 इस  साल  संकट  पाया  है

 ।
 हम  लोग  जब  कहते  हैं

 तो
 हमारा  बात  कोई  सुनता  नहीं  है  ।  न

 एंग्रकल्वर  मिनिस्टर  सुनते  हैं  प्रौढ़  न
 फूड  मिनिस्टर

 सुनते  न  उन
 का

 डायरेक्टोरेट  सुनता है  :
 ये  समझते  हैं

 कि
 यही  वाचस्पति हैं

 झर  वृहस्पति

 उन्हीं  में  सारी  wat  है

 मैं  ma  को  बता लाता  चाहता  pr  मंत्री  जी  भी  यहां  बैंठे  हुए
 fa  बैंक  जो

 हैं  वे  फैक्ट्री  एक
 मन

 चोरी
 पर  फी  सदीं  ८०

 रुपया  देते  उस  में  bf |

 सदी  कीमत  हैं  गन्ने
 की  और  ३५  फी  सदी  जो  है  उन  की

 मैनुफीचचिरिंग  कास्ट

 ।  we

 शुगर  फैक्ट्री  वाले  क्या  करते  हैं  कि  जो
 ४५

 फी  सदी  किसात  का  नहीं  दें  ।'
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 विभूति  fer]

 भ्रच्छे  अच्छे  किसानों  को  देते  लेकिन  भ्र मू मन  किसानों  को  दाम  नहीं  देते  wh  उस

 qa  को  fea  दूसरे  काम  में  खर्चे  करते  हैं
 ।

 किसानों  को  पैसा  बानो  रहता  है

 at  वज़  राज  fag  :  बता  दीजिये
 कि

 एलेक्शन  में  दे  देते  हैं
 ।

 थो  faafa  यश  एलेक्शन  में  नहीं  देत ेहैं  दूसरे  बिजिनेस  में  खर्चें  करते  हम

 का  ज्यादा  पता  gl

 श्री  बजाज  अगर  प्रवान  मंत्री  जी  के  सामन  गड़बड़  बोलेंगे  तो  ea  काम

 अड़ेंगा  ?

 ot  विज ति  faa  साल  हमारे  क  ऐंड  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  ने  स्टेटमेंट  दिया  है  कि

 घर  59.0  करोड़  रुपये  का  दाम  garg  पौर  उसमें  से  किसानों  का  दाम  अभी  २.११

 करोड़  रुपये  देने  का  इस  साल  दुनिया  के  बाजारों  में  एक  टन  चीनी  का  दाम  है  १२००

 रुपये  alt  हिन्दुस्तान  में  जो  चीनी  है  उस  की  इस  साल  हालत  यह  हैकि  जब  चोरी  मिलती

 नोहे  जब  चोरी  का  mata  है  तब  भी  २  करोड़  रुपये
 से

 ज्यादा  किसानों को  कोमल

 बाकी  है  ।  मेरो  समझ  में  नहीं  आत्म  है  कि  किसानों  को  कोमल  क्यों  बाकी  हमारे  फूड

 ऐंड  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  ने
 जो  बयान दिया  हूं  वह  बहुत  सन्तोषप्रद  नहीं  है  ।  उन्होंने

 2  रुग्ण  od  न०  पृ०  दिया है  के  लिय  जहां  पर  कि  गड़  शौर  खंड सारी  बनती  है

 के  पास  इस  का  क्या  अन्दाज  है  कि  गुड़  शर  खंडसारी  फलानी  जगह  बनती  है  ॥

 हमारे  मोतिहारी  शह  के
 रहने

 हनुमान  शुगर  फैक्ट्री के  मोहन  बाबू  नें  कहा किः

 १  या  V/,  लाख  मन  गना  पर्वत  साल  उनके  फैक्ट्री  ए  या  से  गुड़  में
 बला  गया

 यद  दो  तरह  का  व्यवहार  ठक  नहीं  हूं  ।

 बात  यह  कि  पिछने  साल  अपत  कहा  कि  हम  रिकवरी  पर  काम  ठोक  करेंगे

 लेकिन इस  साल  १  रु०  ७५  न० प  ०  रि कवरों  पर  हटा  कट  ने  सोधे  सीघे  दाम  ve  दिया  ।

 ay  की  नीति  का  कोई  ठीक  नहीं है  ।  कभी  श्राप  कहते  हैं  कि  रिको  पर  दाम

 रक्खेंगे प्रो  कभी  कहते  हैं  तोल  पर  ।  इस  लिये  हमारी  कोई  खासी  नीति  होनी  wafer  atk

 बतलाना  चाहिये  कि  कौन  सी  नीत  सरकार  मानती  2

 चरागे  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  किरासन  हमारे  यहां  एक्साइज  ड्यूटी  पर  आघी  छट

 दी  हैमिल  वालों  xo  फी  सदी  ।  इस  में  कहते  हैं  कि  €  करोड़  में  vi  करोड़  का  घाटा

 होता
 है  ।  पूछना  चाहता  हुं  कि  arm  नें  किसानों  को  क्या  इन्सेन्टिव  दिया

 ?
 मजदूरी

 बढ़  खाद  का  दाम  बढ़  बीज  का  दाम  बढ़  हल  का  दाम  बढ़  गया  ।  सारा

 ज  a  गया  लेकिन  किसानों  को  तो  श्राप  ने  कुछ  नहीं  दिया  जब  कि  फैक्ट्री  वालों  को

 कहां  कि  आघी  एक्साइज  डयूटी  कर  देते  उत्तर  प्रदेश  प्रौढ़  पंजाब

 कहा  कि
 जो

 नवम्बर  में  गन्ना  क्रश  करेगा  उसे  छट  पौर

 थे  मान  तक  बाप  ने  उन  को  २०  फी  सदी  की  रियायत  दी  को  धाप  ने  क्या

 रिवायत  ar?  कुछ  नहीं  दिया

 ।

 मैं  ड्राप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कीजो फूड  ऐंड  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  होते  हैं  वे

 दुनिया  भर  का  दौरा  करते  उन  को  पता  होना  चाहिये  था  कि  जब  दुनिया  में  गन्ने  की

 खेती  कम  हो  गई  थी  उस  साल  श्राप  नें  प्यार  यहां  जो  १०  परसेन्ट  का  कट  वह

 थापने  नाजायज  काम  किया  कौर  उस  का  नतीजा  यह  हुआ  कि  हमारे  यहां  चीनी  बहुत  कम  हो

 बाहर  भेज  नहीं  च्  LER L—KI  शौर  १९६२-६३ में  दुनिया में  चीनी  का

 उत्पादन  कम  हो  गया  ।  मेरे  पास  समय  होता  तो  मैं  बता लाता  ।  यह  शुगरਂ

 का  जुलाई  का  we



 ३०  १८८४५  att  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  Veee

 इसके  अलावा  एक  बात  सब  लोग  कह  देते  हैं  कि  बिहार  उत्तर  प्रदेश  में  कौर  पंजाब

 में  रिकवरी  बड़ी  कम  द  ।  भ्रध्यक्ष  महोदय  इसी  में  लिखा  हैकि  जब  शुगर  चलीं
 तो

 बिहार में  १६४०-४१,  में  oth  रिकवरी  थी  श्र  बम्बई में  €  .  ५  थी  दस  तरह

 से  १९४१-४२  में  बिहार  में  Ro. 3y  रिकवरी  थी  बम्बई  में  ८७  थो  ।  इस  प्रकार

 हमारी  रिकवरी  सन्  Re E—¥s  तक  अच्छी  रही  ।  उसके  बाद  उत्तर  बिहार
 र

 पंजाब  में  रिकवरी  कम  क्यों  हो  गयी  इसका  इतिहास  सुनिए  ।  तीन  फी  मन  जो  केन

 सैस  लिया  जाता  है  उत्तर  प्रदेश  बिहार  में  ake  पंजाब  उसको  सरकार  जनरल  फंड

 में  लगा  देती  है  ake  छदाम  भी  किसान  के  गन्ने  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  पर  खर्च  नहीं  करती  ॥

 इसके  भ्र लावा  राज  १३  रुपया  ६  सेंट्रल  एक्साइज  है  ।  उसमें  से  भी  दमको  कुछ  नदीं

 मिलता  ।  हम  करें  तो  क्या  किसान  गरीब  उसको  पर  पैसा  नहीं  मिलता  ।

 दूसरी  बात  यह  हैकि  सारे  उत्तर  भारत  में  कहीं  भी  अ्रच्छे  सीड  का  फोन  ae  है  जैसा  कि

 mgt  क, छु
 ।

 आप  सोच  सकते हैं
 कि  कोयमबटूर से  उत्तर  प्रदेश

 अर  पंजाब

 को  संघ  लाने  में  कितना  समय  लग  सकता  है  प्रौढ़  कौन  जाने  बीज  दावे  भी  या  नहीं  ।  तो

 उत्तर  प्रदेश  बिहार  में  ak  पंजाब  में  सरकार  ने  गन्ने  के  विकास  के  लिए  कुछ  भी

 नहीं  किया  ।  भ्र ौर  कहते  हैं  कि  हम  लोग  पिछड़े  हुए  हैं  ।  तो  श्राम  के  पास  झांकना  हूं  जिससे

 पता  चलता  है  कि  उत्तर  भारत  दक्षिण  भारत  से  कमजोर  नहीं  हैं  लेकिन  हमको  सहूलियतें

 नहीं  हें  पौर  उनको  सहूलियतें हैं

 जब  जुलाई  में  उनका  कारखाना  चलेगा  तो  उसके  लिए  ध
 ७०

 पर  सेंट  की  छूट

 दी  है
 ।

 लेकिन  मैं  आपको  यह  बतलाना  चाहता  हं  कि  सरकार  की  यह  नीति  शुगर  के  बारे
 में  अच्छी  नति  नहीं  है  ।

 एक  बात  मैं  कहता  हूं  कि  हमारे  फूड  ऐंड  ऐंग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  कि  हमने

 इस  बारे  में  चौक  मिनिस्टर  से  पूछा  ।  में  कहता  हूं  कि  साहब  हम  लोग  जो  इस  पसंद  के

 सदस्य  हैं  कया  हम  कांग्रेस  की  तरफ  Roy  मेम्बर  यहां  हैं  जिनके  सेन  से  प्राइम

 मिनिस्टर  बनता  शापने  हमसे  नहीं  पूछा  शर  ख़ौफ़  मिनिस्टर्स  से  पुछा  ।  आखिर  हमको

 यहां  क्यों  बिठाया ह  ।  हम  चुनाव  लड़  कर  ग्रुप  हम  से  नहीं  चीफ़  fared

 से  पुछते  हम  सरकार  के  बनाने  वाले  हैं  ।  हम  से  नहीं  पूछते  कौर  पुछते हैं  उन  लोगों

 से  जिनका  इस  से  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ay  देखें  कि  शुगर  के  मामले  में  सन्  १९५२-५३  से  लेकर

 ura  तक  कितने  उतार  चढ़ाव  ।

 aq  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  शुगर  केन  के  बारे  में  सरकार  को  क्या  करना  चाहिए  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  साल  गन्ने  का  दाम  दो  रूपये  मन  कर  दिया  श्राप  कहेंगे  कि

 इससे  कनज्यूमर
 को

 नुकसान  होगा  ।  लें/कन  श्राप  देखें  कि  वर्ल्ड  मारकेट  में  १२००  रुपया

 शक  टन  चीनी  का  दाम  दे  कर  लोग  खाते  हैं  तो  कया  यहां  का  कंज्यूमर  दो  तीनत  खाने  ज्यादा

 नहीं दे  सकता

 amar  नीति  में  बड़ी  गलती  है  ।  आपने  कहा  है  कि  १९६१-६२  को  बेस  साल  मान

 कर  जिसके  पास  २७  लाख  टन  से  ज्यादा  चीनी  होगी  उसको  हम  छट  लेकिन  गन्ना  तो

 अज  जितना  हूँ  उतना ही  वह  तो  बड़ेगा  नहीं  ।  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  शुगर फ़ैक्टरी



 Rees  नीति  की  fea  के के  बारे  में  चर्चा  ११,  faarax,  १९६३

 श्री  स०  मो  ०

 दूसरा  फक  कामना  या  लोगों में  चोरी की  वृत्ति  गन्ना तो  अड़ेंगा  नहीं  ।  गन्ना

 बनाने  का  समय  था  जन्में  |  में  पाटिल  साहब  से  बराबर  कहता  रहा कि  इस  समय  बाप  किसान

 क  लेकिन  उस  समय  किसान  को  alee  नहीं  दिया  गया  ।  ड्राप

 इमेजिन  देते  लकिन  हर  खेतिहर  यह  जनाता  हैकि  मघा  अर  पुर्वा  के  बाद  गन्ने  को  फ़ल

 में  पैदावार  नहीं  बातो  |  हो  सकता  कि  कहीं  qa  बड़  जाए

 अब  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  जैता  कि  पांडेय  जो  ने  शुगर  फैक्टरी
 में  रिक  परी  को  जांच  का  कोई  रोका  नहीं  |  दूसरी  नात  यह  है  कि  उत्तर  भारत  में

 फैक्टरी  वालों  ने  अपनों  फिरोज  को  माडरनाइज  नहीं  किया  जब  कि  साउथ  में  जो  शुगर

 फैक्टरों  लगो  हैं  वे  हाल  में  लगो  हैं  झोर  इसलिये  उनकी  लाश नरों  नई  जब  कि  उत्तर

 बिहार  ae  पंजाब  में  जो  शुगर  लैक्टरोज  लगो  हैं  उनको  मैशितरो  पुरानी  है

 फेर  हो  गया  है  ।  यह  भी  एक  कारण  है  कि  हमारा wt  नई  मशीनों  में  बहुत

 कमजोर  पनपो  है  ।  feet  को  wear  करने के  लिए  जरूरत  इस  बात  को  है  कि

 मगर  फैक्टरों  को  भी  देखभाल  रखें  ।

 इसके  सलवा  अज  कहते  हैं  कि  €--६  से  या  कितने  से  ज्यादा  fer  होगी  तो

 उसको  कामत  ज्यादा  TT  ।  मान  तोजीए  कि  साउथ  में  रिकवरी  ज्यादा  होतो  लकन

 att  तो  गल्ले  का  दाम  १  रुपया  ७४५  नए  मुक़र्रर  कर  रखा  है  ।  इससे  ज्यादा  नहीं

 देग
 ।  तो

 अगर  साउथ  में  रिकवर  ज्यादा  हुई  तो  वहां  हिसाब  केसे  बैठेगा |

 श्रोस्वर्ग  घिर
 :  मिश्र  यह  तो  मिनिमम  प्राइस  उसके  ऊपर  हम  दे  सकते  हैं

 भ्र  देते  हैं  ।

 शो  Cagis  दे  सकते  लेकिन  देते  नहीं हीं  सरदार  हम  जो  गन्ना  सप्लाई

 करते हैं  उसकी  तो  कोमत  नहीं  मिलती  पादा  बोर  परेता  एड

 aq] €QoT  र्त्त  आपने  यह  कैसे  कहा  कि  ज्यादा  नहीं  देते  ।

 हो  ब्ून्बि ति  ag  देखेंगे  कि  ज़्यादा  देते  हैं
 कि

 नहीं
 ।

 दूसरो  बात  यह  हैकि  श्राप  जो  गुड़  पर  वैन  लगा  रहे  हैं  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 वाला  गन्ना  दूसरा  होता  है  और  चीनी  वाला  दूसरा  ।  गुड़  वाला  गन्ना  पतला  होता  ।  गुड़

 का  गन्ना  कम  नहीं  है  लेकिन  जो  गन्ना  फैक्टरी  में  चीनी  के  लिए  जाता  है  वह  कम  हो  गया

 जो  गन्ना  मोनो  के  लिए  जाता  है  वह  मोटा  होता  है  ।  यह  क्यों  नहीं  चाहते हैं  कि

 गुड़  कम  आखिर  तो  गुड़  पैदा  gar  उसको  लोगों  ने  यहां  खाया ।

 श्रोस्वर्ण  तह  मैंन  अपने  किसी  बयान  में  नहीं  कहा  कि  wa  पर  बन्दिश है

 शूर  माननीय  सदस्य  :  कार्टूनों  पर
 तो

 टेक्स  लगा  रखा  है
 ।

 एक  ना नस ोय  सदस्य  :  कोल्ह्ओों  पर  नहीं  है

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  अबरार  खत्म  करें |  गड़  की  बात  करते  करते  की  थ्रावाज

 भी  भारी  हों  है  ।
 आका  नाथ  ााणाणणणयथणथयणाणाणणाणाण —>—  a =e

 मिल  अंग्रेजी  में



 २०  १८८५  चीनी  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  WweEes

 (farts  मिश्र  :  चीनी  पैदा  होती  है  वैसे  ही  गुड़  भी  पदा  किया  जाता  गुड़  को

 कोई  फेंक  तो  नहीं  देता  ।  wat  हिन्दुस्तान  के  लोग  ही  तो  गुड़  खाते  हैं  ।  श्राप  कहते  हैं

 कि
 दो  तिहाई  से  ज्यादा  जो  गुड़

 we
 खांडसारी  में  चला  जाता  है  वह

 शुगर  फैक्टरों  में

 लाना  चाहिए
 |

 अगर  गुड़
 कम

 होगा  तो  जो  लोग  गुड़  खाते  हैं  उनको  गुड़  कहां  से  मिलेगा
 ।

 अगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  की  फसल  म्रच्छी  हो  तो  ara  किसानों को  इंसेटिव

 उनको  अच्छा  बीज  अच्छा  खाद  दें  और  स्प्री  पानी  दे  ।  aa  ज्यादा

 फसल  हो  है  ।  एसा  करेंगे  तो  फसल  इयान  हो  इस  साल  तोंद का  महीना भ  '  है  ।

 इसमें  दो  प्रकार  की  नीति  सरकार  को  अपनानी  एक  we  नीति  श्र  दूसरी

 ain  टर्म  नीति  ।  ष्  ay  नीति  के  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  गत्  का  दाम  एक  रुपयों

 ७४५  नए  पैसे  से  बड़ा  कर  दो  रुपया  कर  मिनिमम  ।  इसके  अलावा जो  श्राप  गड़

 को  कम  उत्साह  देना  चाहते  हैं  उस  को  बन्द  कीजिए  ।

 श्री स०
 बीज  weal  में  ने  आपकी  काफी  संजीदगी के  साथ

 अभी  काशीनाथ  ज  पांडेय  के  भाषण  को  सुना  कौर  जो  दूसरे  दोस्त  बोले  उनके  भाषणों  को  भी

 सुना  ।  मैं  इस  नतीजे  पर  पहुंचा  हूं  कि  यह
 जो

 चीनी  की  कमी  हुई  है  इती  को  एक  खुली

 बांच  होनी  चाहिए ।

 इसी  सदन  में  हमारे  मानन  य  मंत्री  जी  श्री  पाटिल  ने  भाषण  दिया  था  चीनी  के

 बारे  ax  जिस  दिन  उन्होंने  एलान  किया  कि  ३०  लाख  टन  से  ज्यादा  पैदा  हुई  तो  उस

 दिन  देश  के  सामने  उन्होंने  इतना  अच्छा  aaa  खींच  दिया  भर  जब  वह  इस  सदन  में

 चीनी  के  बारे  में  भाषण  दे  रहे  थे  तो  एसा  मालम  होता  था  कि  यहां  हमारा  सभा  के

 भेम्बर  नहीं  बैठे  हैं  बल्कि  चीनी  की  बोरियां  एक  दूसरे  से  लड़  रही  उन्होंने  र्..1.वबलम्बन

 की  एक  बड़ी  भावना  पदा  की
 थी  ।

 लेकिन  उसके  बाद  क्या  वार  में

 अघ्यक्ष मह  दय  :  माननीय  सदस्य  को  कोई  मिसाल  नहीं  मिली  थी  जो  मेम्बरों

 को  चीनी  की  बोरियां  बना  वह
 प्रौढ़

 कोई  अच्छी  मिसाल  दे  सकते  थे

 tn  ~
 श्री स०  पोज  बनर्जी

 अध्यक्ष  में  शक्कर
 की

 बहस  में  बोल  रहा  था  इसलिए
 q  qa  उसी  की  मिसाल  दी  i

 ay  यह  देखना  है  कि  ae  में  चीनी  की  कमी  है  या  चीनी  कें  वितरण  में  कोई

 खराबी  कोई  गड़बड़ी  बया  उसका
 वितरण

 भ्रष्ट  तरीके  से  करा  है  जिसकी  वजह  से
 म  लम

 होता  है  कि  झाज  द  में  चीनी  का  संकट  है  ।  क्या  चीनी  का  यह  संकट  कई  स्तावक

 हैं  या  यह  मसनूई  इस  बारे  में  मेंने  बार  बार  इस  सदन  में  इस  बात  को

 रखने  की  कोशिका  की  कि  खुली  जांच  अगर  हो  जाय  तो  कम  से  कम  मुझे  भी  तमिलों  हो

 war  wit  देश  के  नागरिकों  को  भी  तसल्ली  हो  जाय  कि  हां  चीनी  के  बारे  में  जांच  हो  चकी

 है  प्रौढ़  चीनी  का  संकट  cas
 एक

 संकट
 है

 ।
 देश  में

 चीनी  का  स्तव  में  कोई

 संकट है  इस
 पर  अज  लोग  fees नहीं  करते  जिस  जिनसे  यह  नियंत्रण  च्  चीनी

 पर  कार्य
 लगा  तो  लोग

 यह
 वादा  करते  थे

 कि  जहाँ  कंट्रोल  में  हमें  पांच  किलो  चीनी

 मिलती  थी  तो  पंच  बिलो  क॑ਂ  जगह  कम  से  कम  एक  किलो  और  दो  फ़िलो  चीनी  त  मिलेगी

 ही
 लेकिन  विंदास  मानिये  कि

 gag
 सारे  पांच  बजे  से  लाइन  लगा  कर  चीनी  कौ  are

 लोग  बैठ  रहते  हमारे  छोटे  छोट  बच्चे
 और

 श्रमिक  जोकि  सुबह  ६.  बजे  कारखाने



 लजा कजा
 ’qoao  नीति  की  स्पिति  के  बारे  में  चर्चा  ११  9283.0

 स०  मो
 ०  बनर्जी

 पर  पहुंचते  उनकी  बीदियां
 और  ag  बेटियां  तड़के  सुबह  से  लाइन  में  लगी  रहती  हैं

 लेकिन  होता  यह  है  कि  श्रगर  सुबह  साढ़े  पांच  बजे  जाओ  तो  चीनी  का  विक्रेता

 कहेगा  कि  क्या  सुबह  सुबह  बगैर  मुंह  घोड़े  ही  चले  कराये  हो
 ?

 साढ़े  ६  बजे  झाड़ो  तब  चीनी

 मिलेगी  ।  भ्रमर  वे  साढ़े  ६  बजे  जाते  हैं  तो  उनको  मालम  होता  है  कि  चीनी  तो  ६  बजे

 वितरित कर  दी  गई  ।  नगर  उसे  ७  बोरी  शक्कर  बांटनी  है  तो  खालो  दो  बोरे  खुले  में

 बांट  देता  है  प्लोर  बाकी  के  ५  बोरे  चोरबाजारी  के  जरिए  हलवाइयों  को  दो  रुपये  सेर  के

 हिसाब  से  बेच  दियें  जाते  इसके  लिए  जिला  अघिकारियों  सन  बार  बार  शिकायत

 चोरबाजारी  करने  वाली  दूकानों  के  नाम  भी  पेश  किये  लेकिन  चीनी  की  ब्लेक  करने  वालें

 के  विरूद्ध  कोई  सख्त  कदम  नहीं  उठाया  जाता  है  ।  यही  कारण  है  कि  देश  में  कंट्रोल

 के  खिलाफ  लोगों  को  शिकायत  है  क्योंकि  कंट्रोल  में  उनको  चीज  मिलती  नहीं  ह  शौर  कंट्रोल  ड

 चीज  ब्लैक  में  चली  जाती  है  ।  wae  झगर  कंट्रोल  श्र  डिस्ट्रब्यशन  करने  वाली  मशीनरी

 करेप्टेड  हो  तो  ऐसे  कंट्रोल  से  हमें  क्या  फायदा  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  प्यार  चोरी  को

 कमी  ह  तो  श्राप  कंट्रोल  न  कीजिये  लेकिन  उसके  लिए  आवश्यक  नियंत्रण  भी  होना  चाहिए

 उसके  डिस्ट्रीब्यूशन  पर  भी  नियंत्रण  होना  चाहिए  जोकि  arr  नहीं  हो  रहा  है  ।  अगर  चोरी

 के  प्राइक्यान पर कंट्रोल हो पर  कंट्रोल  सही  तरीक  से  प्राइस  पर  कंट्रोल  हो  कौर  उसके  वितरण  पर

 भी  नगर  सहो  तरीकें  से  कंट्रोल  हो  तो  में  समझता  हूं  लोगों  को  मुनासिब

 पर  चीनी  मिल  सकेगी  लेकिन  यह  नहींहो  पा  रहा  है

 कहा  जाता  है  कि  हम  लोग  ३३  लाख  टन  चीनी  का  उत्पादन बढ़ाने  जा  रहे  हैं  ।

 श्रम  से  पहल  से  ही  उनको  इसके  लिए  मुबारकबाद  देने  को  तैयार  हूं  कि  वे  ३३  लाख

 टन  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  लेकिन  इस  लक्ष्य  तक  पहुंच  में

 मुश्किल यह  होगी  कि  जहां  इसका  उत्पादन  ३०  लाख  टन  हुआ  है  उसो  दिन  से  हम  लोगों  ने

 चीनी  का  निर्यात  करना  we  कर  दिया  ।  अमरीका को  चोरी  भेजो  इसमें  तकरीबन

 ८  करोड़  रुपये  की  सबसिडी  हम  लोगों  ने  दी  उसके  बाद  जापान  में  भी  अपनी चीनी  भेजी

 कई  प्रौर  अब  भी  हमारी  सरकार  कहती  है  कि  जो  कमिटमेंट  कर  चुके  हैं  उनको  हम  श्रव्य

 पूरा  करेंगे  ।  श्रपना  दिया  हुमा  बचत  अवश्य  निभायेंगे  |  रघुकुल  रीति  सदा  चल  ars  प्राण

 जाहि  पर  वचन  न  उस  aa  के  श्राघार  पर  हम  दिया  हुआ  वचन  जरूर  निभायेंगे

 भले  ही  देश  के  लोगों  को  शव कर  मिले  या  न  मिले  |  चूंकि  हम  चीनी  के  निर्यात  के  लिए

 विदेशी  से  वचनबद्ध  हैं  इसलिए  ag  शर्क कर  तो  विदेशों  को  जरूर  जायगी  अरब  मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  चीनी  बाहर  भेज  कर  बिदेशी  ष्  न  बढ़ाई  जाय  जब  विदेशी  ast  का  संकट  इस

 देश में  तो  चीनी  का  निर्यात  हम  जरूर  इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं हो  सकती  लेकिन

 इसी  सदन  में  श्राप  से  पहले  जो  अध्यक्ष  होते  श्नायंगार  उन्होंने इस  बात  को  कहा

 में  भाषण  दे  रहा  उसके  बाद  मंत्री  महोदय  जवाब  दे  रहे  थे  प्रौढ़  कह  रहे  थे  कि

 हमें  निर्यात  करना  चाहिए  तो  मैं  ने  कहा  था  कि  चीनी  के  दाम  को  ane  श्राप  घटा  देंगे

 at  देश  को  चीनी  की  खपत  बढ़  जाएगी  ae  उपभोक्ता  को  फायदा  होगा  ।  देश  की  खपत

 झगर  बढ़  जाएगी  तो  यह  जो  सरप्लस  के  नाम  से  श्राप  कहते  हैं  पाटिल  साहब  इस  सदन

 में  कहने  लगे  श्री  एम  सिटिंग  श्रीत  ए  सरप्लस  ale  tits  लेक  यस  मैं  बिल्कुल  चीनी  के

 समुद्र  में  बैठा  हुआ  लेकिन  यह  समुद्र  खत्म  हो  गया  ।  मालम  नहीं  यह  कहां  चला  गया  ।

 तो  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  तरीके  से  उसकी  जांच  होनी  खुली  जांच  होनी

 agua  यह  नहीं  कि  उघर  की  बात  हो  wit  तो  हम  दि  बच्चों  को  कद  दें  कि



 २०  {Say  चीनी  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  Yee

 at  का  इंतजाम  हो  रहा  ३३  लाख  टन  चीनी  पैदा  होन  जा  रही  ।  इस  देश  में  श्रभीः

 गुड़  का  शादी  बनना  जब  बच्चे  गुड़  के  al  बन  गये  तो  ६  महीने  या  साल
 मर

 के  बाद  मालूम  gar  कि  ३३  लाख  टन  तो  हो  ही  नहीं  सकता  ae  श्रोवरऐमविशश  है

 यह  होगा  २३  लाख  टन  होगा  कैसे  ?  काइतकार  के  बारे में  सवाल  जाता  है  तो  काश्तकार

 को  कहा  जाता  है  कि  तुम्हें  १  रुपये  ७५  नये  पैसे  गन्ने  का  दाम  दिया  कुछ  साल

 पहले  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  कौर  बिहार  की  सरकार  दोनों  ने  मिल  कर  यह  पास  किया कि

 गन्ने  का  रेट  कम  से  कम  कर  दो  रुपये  मन  होना  चाहिए  ।  मिनिमम  रेट  दो  रुपये  मन  दोनां

 चाहिए  लेकिन  दो  रुपये  की  बात  जब  यहां  पर  कही  गई  तो  कहा  यहं  गया  कि  इसमें  चीनी

 के  दाम  बड़  जायेंगे  कौर  उपभोक्ता  को  नुकसान  मगर  चीनी  की  कीमत  ज्यादा  बढ़े

 गयी  तो  उपभोक्ता  उसे  लेंगे  नहीं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वह

 हिम्मत से  काम ले  शौर  सर माय दारों  कौर  चीनी  मिलमालिकों के  चक्कर में  न  जायें

 वे  अपने  सामने  गन्ना  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  का  हित  wa  जो  कि  वाकई  में  इस

 देश  में  चीनी  की  पे दावा  बढ़ा  सकता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  बगैर  किसी  fee

 कड़वाहट  के  र  रुपये  प्रति  मन  गन्ने  की  मिनिमम  प्राइस  रख  दें  उसमें  किसी  मिलमालिक

 नुकसान नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  तब  उसमें  चीनी  के  दाम  भी  नहीं  बढ़ेंगे  ।

 शुगर  इंडस्ट्री  एक  ऐसी  इंडस्ट्री  है  जिसमें  कि  कोई  भी  चीज  बेकार  नहीं  जाती

 गन्ने  के  रस  से  चोरी  बनती  है  ।  चोरी  बनने  के  बाद  बजाज  का  फायदा  होता  दै

 प्रेस मड  शौर  मोलासेज  का  फायदा  उठाते  हैं  ।  कभी  किसी  कमेंट  ने  यह  जांच  नहीं  की  भ्राखिर

 इस  इंडस्ट्री  में  मुनाफा  कितना  होता  है
 ।

 मेरे  एक  माननीय  मित्र  श्री  पुरी  न  कहा  कि  vy

 तो  गन्ने  के  दामों  में  चला  जाता  है  ३४५  प्रतिशत  मैनुफैक्चरिंग  कॉस्ट है  ।

 उस  के  बाद  जो  कुछ  बचता  है

 श्री  दे०  zo  पुरी  :  ३५  परसेंट  टैक्सेज  हैं
 ।

 श्री  स०  ite  बीजों :  कराई  ऐम  सौरी  ।  ३४  परसेंट  टैक्सेज  उसके  बाद
 जो

 कुछ  बचता

 है  उसकी  बात  ड्राप  सोचिये  ।  लेकिन  में  कहता  हूं  कि  मैन्यु्पकर्वारंग कोस्ट  जो  कुछ  डाइरेक्ट

 टैक्सेशन  में  चला  जाता है  तो  उसके  बाद  बचता  ही  क्या  ?  लेकिन  कम  से  कम  में  इस  चीज  को

 नहीं  मानता  हूं  मैन्युफैक्चरिंग  कोस्ट  घट  सकती  है  ।
 वेज  रिपोर्ट  के  बारे  में  कहा  गयां

 है  कि  वेज  कमेटी बैठी  ।  उस  कमेंटी में  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय श्र  एक  दूसरे  सदस्य  उसमें

 थे  ।  ।  बेज  रिपोर्ट  के  बारे  में  प्रभी  तक  गड़बड़ियां  चलती  हैं  ।  मुझे  यह  कहने में  शर्म  महसूस

 होती  है  कि  हमारा  नुमाइन्दा  जो  दूसरे  हाउस  यानी  राज्य  सथा  का  मैम्बर  है  उनका एक  चीनी

 का  कारखाना  नेवेली  में  पांडे  जी  ने  बतलाया  कि  तक  उस  कारख़ाने में  बेंज  बोर्ड की

 रिपोर्ट को  लागू  नहीं  किया  है यह  वह  साहेब हैं  जो  कि  दूसरे  हाउस  में  भाषण  देते  हैं  कि  इस

 बारे  में  यह  होना  चाहिये  या  वह  नहीं  होना  लेकिन  कोई  उन  बन्दे  खुदा  से  पूछे  कि  तुम  ने

 बेज  बोर्ड  की  सिफारिश  को  अपने  कारखाने में  कभी  तक  क्यों  नहीं  लागू  झाज वक

 || उन्होंने  उस  रिपोर्ट  को  लागू  नहीं  किया  है

 at  श्यामलाल  सर्राफ  तथा  काश्मीर  कानून  ने  उन्हें  कैसे  छोड़ा
 ?

 al  स०  Alo  बनर्जी  क़ानून छोड़  सकता  है  ।  श्राप समझ  सकते
 हैं  कि  कभी

 है न्हीं  चीज़ों  का  लिवास  एसा  दोता  है  कि  क़ानून  उनसे  डरता

 मूल  aint
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 मेरे  कटने का  मतलब  यह  है  कि  wer  गधे  का  द.म  दो  cag  प्रतिमा  देर  हो ।  एक  जाचं

 ead  बिठाई  ।  नोन  प्रा फिट्स  के  बारे में  में  नहीं  कहू रहा  हूं  लेकिन  अननोन

 प्रॉफिट्स के  हिसाब  देखा  जाना
 चाहिये  '  ।

 में  जानता  हूं  कि  काश्तकार  गन्ना  लाद  कर  लाता  के
 फाटक

 पर  खड़े  खड़े

 परेशान  हो  जाता  है  ।  आखिर  को  जब  उसके गल्ले  को मिल  द्वारा  लिया  जाता  कौर  जब

 उसका  गन्ना  मिल  के  फाटक  पर  तोला  जाता  है  तो  मेंने  अपनी  आंखों sear  है  कि  झगर  गन्ना

 ४०  मन  तोल  में  da  है  रजिस्टर में  केवल  ३४५  मन  जाता  TIF

 बाद  रिकवरी  art  है  ।  रिकवरी  झगर  उसकी ६  प्रतिशत  तो  € प्रतिशत  :  की  साढ़े  are

 लिखी  जाती  बांधे  का  कभी  हिसाब  नहीं  होता  ।  इस  तरह  से  जो  गीत  शुगर  होता

 है  उसका  ब्लैक  करने के  बे  तैयार  wa  हैं  ।  जब  रिकवरी  का यहं  पर  एक  fara  पाया

 था  में  ने  मंत्री  से  निवेदन  किया  था  कि  उसके  लिए  एक  ऐप रेट प्र  होता  चाहिए

 एक  मशीनरी  जिस  से  काश्तकार भी  खुश  रहे  ।  उसको  स्क्रीन  हो  कि  गन्ने का  जो
 रसे  निकल

 उसकी  रिकवरी  १०  या  €  होगी  ।  लेकिन  इस  बारे  में  प्रमी  तक  कोई  सांइटीफिक

 एनालिसिस  नहीं  हुई  है
 ।

 श्री  विभूति  fra
 ने  पूर्वी  जिलों की  बात  कहीं  ।  अब  यह  हकीकत  है  कि  नीति  के

 सब  से  अधिक  कारखाने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिस्वास  में  हैं  ।  वहं  कम  से  कम  १००  चीनो  मिलें

 होंगी  जब  कि  जगहों  पर
 ७०

 या  ७२  कारखाने  होंगे  ।  पुर्जों  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  के  लोगों

 की  इकतसादी  जिदगी  इस
 पर

 निर्भर  है  ।  यह  deg  है  कि
 उन  कारख़ानों  में  नौकरी

 को

 जरुरत  अभी
 उन  में  मौरडरनाइजेंशन  की  जरूरत  है  लेकिन

 उस  पर
 ध्यान  दिया

 जाता
 है

 ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  का  आज  भी  मिल मालिकों  पर  करोड़ों  erat  बतौर

 सैस  मनी के  रहताਂ  उसको  लेने  की  सरकार की  हिम्मत  नहीं  है  ।  अरब में  पुछना

 चाहता  हूं कि  सस  का  पैसा  झगर  aT  को  नहीं  दिया  उस से  काश्तकारों के  लियें

 ee बीज  नहीं  ख़रीदे  गये  या  कोई  ऐसे  wo  शभ्रावश्यक  साधन  नहीं  किये  गये  तो

 wit
 के

 उत्पादन
 में  वृद्धि  कसे  संभव  हो  सकेगी  ?  झगर

 यह  कहा
 जाय  कि  उत्तर  प्रदेश

 के
 कारखाने

 को  टक्कर कर  आ्रांध्र प्रदेश  में  ले  जायें  तो  ag  मुमकिन  नहीं  है  ।  इसके

 भानी तो  यह  हुए  कि  पूर्वी  जिलों  को  खत्म  करना  पड़ेगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  कि

 चीनी  के  वितरण  का  सर्दी  तरीके  से  इंतज्ञाम  होना  चाहिए  ।  ५,  ६  शहरों  में  सेलिन  एजेंट्स

 हों  लेकिन वे  एस०  डी०  थ्रो ०  के  हाथ  में  न  afi  क्योंकि  यह  देखने में  oa  है  कि

 सप्लाई  भ्राफ्सिर  के  वादों कोई  साव  नहीं  होता  है  झ्र ौर  किसी  को  चीनी  मिलती  है

 सो  किसी
 को  नहीं  मिलती  है  श्र  परिणामस्वरूप  लोग  बहुत  परेशान  होते  हैं

 ।

 दूसरी चीज़  में  यह  निवेदन करना  चाहूंगा  कि  किसानों  को  गन्ने
 को

 काश्त  अधिक
 करने

 के

 लिए  इंसेंटिव  देना  चाहिये  कौर  इसके  लिए  कम  से  कम  गन्ने  का  रेट  दो  रुपया  प्रति  मन  तय  कर  दिया

 जाय  ।  दो  रुपय  से  गन्ने का  रेट  कम  न  हो  ।

 बोनस
 के

 बारे  में  में  ख़ास  कर  उपमंत्री जी  से  कहूंगा  कि  agra के  इलाके  में  मुझे  पता  चला
 कि

 काश्तकारों  के  लिये  बोनस  देने  का  जो  सवाल  तो  नीलीकषम  मद्रास  में  कई  सालों  से  lta  नहीं

 गया  है  में  इसके  लिए  जबाब  चाहता  हूं  कि  आखिर  ऐसा  क्यों  चलने  दिया  जा  रहा  है  ?

 शुगर  रिलीज  के  बारे  में  में  करूंगा  कि  नगर  वाक़ई  कंट्रोल  को  एक्टिव  बनाना  है  तो

 को प्रापको  श्रोप्साहन  देना  sea  को  कंट्रोल  करता  डिस्ट्रीब्यूशन
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 नरी  को  बालकल  सही  तरीक़े से  चलाना  होगा  कौर  भ्रष्ट  लोगों को  इस  से  दुर  करना  पड़ेगा

 गर  यह  नहीं  होता  है  और  इन  मौजूदा  गड़बड़ियों  के  चलते  शुगर  कंट्रोल  को  जाती  है  तों

 लोगों  का  उस  पर  से  fasaia  जाता  रहेगा  ।  इस  लिए  जरूरत  इस  बात  की  है  किं  इस  के  लिए एक

 हाई  पावर  व  मिशन  इनक्वायरी के  लिये  बताया  साथ  ताकि इस  चीनी  के  सम्बन्ध  में  सही  जांच

 पड़ताल  हो  सके  ।  शर  इस  में जो  गड़बड़ी  करते  हैं  जो  अधिकारी  इस के  fad  जिम्मेदार  हैं

 उनको  सख्त  से  सख्त  पजा  हो  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  चंकी  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  मांग  की  इसलिये  इस  aga  को

 साढ़े  पांच  बजे  तक  बढ़ा  गया  मिनिस्टर  साहब  कल  बहस  का  जबाव देंगे  |  माननीय

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  | सदस्य  केवल दस  मिनट  ले ं।

 श्री  रामेश्वर  हार्डिया  अध्यक्ष  कभी  माननीय  श्री  विभूति  मिश्र

 ने  कहा  कि  9&&4 A Flat में  चीनी  का  उत्पादन  २७  लाख टन  जोकि  १९६२  में  घट  कर  साढ़े

 इक्कीस  लाख  टन  रह  गया  |  इस का  एक  ख़ास  कारण  यह  मालूम  होता  है  कि  सरकार ने  यह

 भ्रापेगेंडा  किया  कि  शूगर  के  उत्पादन  में  दस  परसेंट  कमी  होनी  चाहिये  ।  जेसा कि  माननीय  सदस्य

 sit  विभूति  ने  कहा  है--प्रौढ़ में  उन  के
 साथ

 सहमत  हूं--यह
 बड़ी  ग़लती  ge

 ।  जिसने

 को  ऐसा  सुझाव  उस  ने  बड़ी  ग़लती  की  ।  जिस  तरीके से  भी  सरकार ने  इस  सुझाव  को

 यह  बड़ी  ग़लती
 थी  कौर

 इस  बात  की
 जांच

 करनी  चाहिए  कि  ऐसा  क्यों  ga  ।

 एक  तरफ़ तो  हम  हर  प्रकार की  वस्तुझ्मों  के  उत्पादन में  बढ़ोत्तरी  के  लिये  चेष्टा  करते

 सनौर  दूसरो  तरक  जब  Sid  बढ़ता  तो  फिर  उस  को  घटाने  की  चेष्टा  करते  हैं  ।  इसका

 नतीजा  यह  हुजरा  ;  कि  यद्यपि  हम  कहत ेहैं  कि  हम  ३३  लाख  टन  दोनों  का  उत्पादन  लेकिन

 किसी  को  इस  पर  विश्वास नहीं  हो  रहा  है  कि  ae  बात  पूरी  हो  सकेगी  ।  यह  मुश्किल  लगता है  ।

 धगर यह हो हो  तो  श्रच्छी बात है बात  है  |

 इस  के  बाद में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  प्रान्तीय  सरकारें  १२  करोड़  रुपये  सालाना  शुगर
 मिलों  से  संस

 के  रूप  में  लेती  हैं
 ।

 दस्तूर  यह  है  कि
 ag  संस

 का
 रुपया  शूंगरकेन के  विकास  शर

 उन्नति  के  सड़कें  बनाने के  ट्यूबवैल  लगाने  के  लिए  site  दूसरे  कामों  के  fad  खर्च  करना

 चाहिए  |

 मह  दय  प  खास न  हुए  |

 परन्तु  दुख  की  बात  हैकि  aa  उस  रुपये  का  कोई  fea  है  सनौर न  ही  वह  रुपया  उन  मदों  में

 खच  होता  जिन  के  लिये  ag  लिया  जाता  कुछ  दिन  पटले  जब  इंस  सदन  में  इस  बारे  में

 सवाल  तो  माननीय  कृषि  मंत्री  ने  कहां  कि
 यह

 we  सबजेक्ट  है  ।  पालन  में  पूछना
 चाहता  हूं  कि

 जब  वहू
 रुपया

 चीनी
 के  उत्पादन  के

 aq  में  वृद्धि  करता  तो  wm  स्टेट

 गवनमेंट्स  को  यह  Meat  है  कि  वे  उस  रुपये  को दूसरी  मदों  में  एडजस्ट  कर लें  कौर  जिन

 मदों
 के  लिए  वहू  लिया  गया  उन

 में  खर्च
 न  ग्राम  सेंटर  को  उनको  कछ  कहने

 का  कोई  हंक  नहीं  तो  इस  बारे में  कुछ  परिवर्तन  करना  चाहिए  नहीं  तो  उन  स्टेट्स को  संस

 लेने  का  कोई  BAA  नहीं  है  ।

 ara  बिहार
 झर  ईन  यू०  पोਂ  की  बात  कहीं  गई  वहां

 हां  प्रायः  साठ
 '

 मिलें  हैं  कौर

 लेसा  कि  मिरी  ने  कहा  उन  में  पुरानी  मशीन े'  अर
 इस  far}  वहं  रिकवरी  है  ।

 इसलिए  वे  faa  लगातार  खोती  रही  हैं  ।  इसका  नतीजा  qe  हैकि  fra  साल  गन्ने  के
 का  ट्राई  करोड़  उन

 मिलों  में  बाकी  रह  गया  ।  frre  के

 art  में  कट्टा गया
 कि  वहां  कितने

 सैस
 के  रुपयें

 पड़े
 जो  उन्होंने si  तंक  ख़  नहीं  किये  ।
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 [att  रामेश्वर

 मेरा  निवेदन है  कि  या  तो  उस  प्रान्त  जिस के  पास  सैस  के  रुपये  जमा  केन्द्रीय  सरकार

 की  तरफ  से  यह  कहा  जाये  कि  वह
 उस  रुपये  को

 जल्दी
 से

 जल्दी
 वहां  पर  कृषि  उन्नति  के  कामों

 पर

 ख़र्चे  नदीं  तो  आईन्दा  उस  स्टेट को  संस  का  रुपया  लेने  का  प्रसार  नहीं  है  ।  स्टेट्स गवर्नर  पेंट्स

 रुपया  लेती  वह  रुपया  रौस  का  जो  लेती  बह  रुपया  चीनी  के  उपभोक्ता  पर  पड़ता  है
 ।

 मगर  वह  रुग्या  उस  काम  के  लिये  खर्च  नहीं  कप  जाता  जिस के  लिए  वह  लिया  जाता

 हो  उन  से  स्टेट  गवर्नमेंट  को  र्है  eCqT  लेने का  कोई  शिकार  नहीं है
 ।

 में  श्राप को  बताना  चाहता हूं  कि  जहां  आस्ट्रेलिया में  ८  परसेंट  रिकवरी  वहां  उन्होंने

 १३  परसेंट कर  ली  ।  उसकी  तुलना  में  बिहार  में  जहां  |&vs  में  रिकवरी १०  परसेंट वहां

 प्राज वह  ८  था  ८. ५  परसेंट रह  गई  अगर  बिहार  गवर्नमेंट  इस  तरफ  सचेष्ट  तो

 कोई  कारण  नहीं था  कि  वह  रिकवरी  घटती--बल्कि वह  कुछ  बढ़  सकती  थी  ।  इस  के

 fat  पूरो  चेष्टा  होनी  चाहिये  तौर  जैसा  कि  पांडे  जी  ने  कहा  दो  या  तीन  feat  सेंटर  स्थापित

 किये  जाने  चाहियें  ।  इस  के  अलावा में  कहूंगा कि  सड़कें  होनी  चीनी  के  ट्रांस्पोर्ट का

 सुलभ  बन्दोबस्त  होना  चाहिये और  ट्यूबवेल  लगाए  जाने  चाहिये

 इस  बहस में  गुड  कौर  खंड सारी  का  ज़िक्र किया  गया  गुड़ के  बारे  में  मुझे  नहीं

 कहना  क्योंकि  माननीय  मिश्र  ने  कहा  है  कि  वह  दूसरे रूप  से  पैदा  होता

 जहां  तक  मेरा  ख़याल  जिस  प्रकार  नीति  पैदा  होती  खंडसारी  उसी  रूप  से  पैदा  होती है

 यद्यपि  खंडसारी  के  लिये  सरकार  ने  पिछले  बरस  बजट के  बाद  हर  प्रकार की  सुविधा

 परन्तु  खंडसारी  वालों ने  जो  काम  वह  ख़ासकर  स्तुति  के  लायक  तो नहीं है  ।  जहा

 चीनी  Yo  या  ER  रुपये  मन  के  हिसाब  से  बिकती  चाहे वह  शहरों में  ही  हो--देहात  में  वह

 दो  रुपये  सेर  तक  वहां  खेड़ सारी  खुले  तौर  पर  Ro-ty  रुपये  मन  के  हिसाब से  बिकती है  ।

 एक  तरफ़ तो  एक्साइज  ड्यूटी  उन  पर  कम  लगती  ्  दूसरी  तरफ  चीनी  की  मिलों  से  उन  का

 दाम  पंदरह  रुपये  देशी  है  ।  तीसरी  सब  से  बड़ी बात  यह  है  कि  उस  में  १०,  २४५,  ३०

 परसेंट  रिकवरी कम  होती  जो  कि  देश  का  नुक्सान  इसलिये या  तो  उन  के  लिये  ऐसी  मशीन

 ara  fe  उनकी  रिकवरी  ज्यादा  वर्ना  खंडसारी  पर  भी  कंट्रोल  हो  ।  वे  wa  के  ज्यादा  दाम

 दे  कर  मिलों  के  उत्पादन  में  नुक्सान  पहुंचाते  हैं  ।  इस  के  ग्र लावा चीनी  के  ब्यापारी को  मिल  की

 बनी  हुई  चीनी
 ४०  साये मन  बेचनी  पड़ती  है  पौर  खंडसारी वह  ६०  रुपये  मन  बेचता है  ।  इस

 प्रकार उस  का  मत  ब्लैक  मार्केटिंग  करने  को  करता  है  कि  घटिया  चीनी  ag
 ४०  रुपये मन

 बेचे या  ६०  रुपये सन  बेटे  ।  इस  लिए  मेरा  निवेदन है  खंड सारी  के  बारे  में  सरकार  को  सोचना

 मगर  खंड सारो  वाले  स्काट-फ़ी  तो  केवल  चिता-मिलों  को  ही  बल्कि  देश

 को
 भी  नुक्सान  होगा

 थी  राम  सहाय  पाण्डेय
 :

 वह  तो  कुटीर-उद्योग है  ।

 पो  रामेशवर  टाटिया  :  वह  कुटीर-उद्योग  हो  सकता  लेकिन  उस  का  मतलब  यह  नदीं

 कि  azar  मर्जी हो  लेले ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय  ने  चीनी  की  बहस  के  सम्बन्ध  में  पुरानी  बै  लेंस-शीट का  ज़िक्र  किया  मेरी

 समझ  में  नहीं  पाया  कि  उस  वैलेंस-शीट  का  चीनी  के  डिस्कशन  से  क्या  सम्बन्ध  था
 ।  इन

 atat  का  तो  यह  एम  हो  गया  है  कि  कोई थो  सबजेक्ट  कोई भी  बात  मिल  ar न्
 % me
 लगों  को



 Sok द०  १८८५  चोरी  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 शौर  उन  लोगों  जिन को  वे  सरमायादार कहते  बदनाम  किया  जाये  ।  उन्होंने  qeeq

 की  un  बुलेंत-गिट का  जिंक  किया कि  एक  लाख  या  दो  लाख  का  घाटा  दिखाया
 जब

 कि

 erat  का  उत्पाद  वेश  किया  गया  ।  यह  तो  समझ  की  बात  है  कि  नगर  किसी  चीज  का  उत्पादन

 देशी  हो  और  तो  उस  को  ब्लैंक  क्यों  वह  महंगी  क्यों  होगी  ।  यह  बात

 ग़लत  है  कि  dat  का  उत्पादन  ज्यादा  कर  के  घाटा  दिखाया  जाता  है  ।  aT  किसी  ने

 शीट  में  ग़लती  दिखाई  तो  vad  चीनी  के  उत्पादन  में  क्या  we  पड़ता  यह  बात  मेरी  समझ

 में  नहीं  कराती  ।  में  कहता हं  कि  हो  सकता है  कि  यह  बैलेंस-शीट  गलत

 लेकिन उस  से  चीनी  के  उत्पादन  में  कया  फ़  जायगा ।  )

 जहां तक  शूगरकेन  की  प्राइस का  सम्बन्ध  जहां  तक  मेरा  खयाल  मिल  वाले भी  यह

 चाहते  हैं  कि  उस  का  दाम  बड़े  ।  उनका यह  मतलब  नहीं है  कि  एक  रुपया  बारह  शाने  ही

 दाम  उनका  कहना  यह  है  कि  चाहे  दो  रुपये  दाम  कर  दिये  लेकिन  उन  को  इतनी

 प्रोटेक्शन  मिलने  चाहिये  कि  खंडसारी  वालों  पर  जिन  पर  एक्साइज  ड्यूटी  नहीं  है  भर

 नो  ६०  रुपये  मन  के  हिसाब  से  खंडसारी  बेचते  वही  कानून  लागू
 जो  कि  मिल  वालों

 पर  लागू होते  हैं  |  मिल  वाले  नहीं  चाहते  कि  शूगरकेन  के  दाम  घटाये  जायें  |  शूगर केन के  दाम

 दो  रुपये  दिलाये  जायें a  चाहे  परन्तु  देश  कम  से  कम  यह  चाहेगा  कि  लोगों

 को  ठीक  भाव  पर  उपलब्ध  हो  ।  गवर्नमेंट की  तरफ  से  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  ३३  लाख

 टन  चोरी  का  उत्पादन  करने  जा  रहे  चीनी  बहुत  ज्यादा  हो  जायगी  ।  पिछले  दिनों  पाटिल

 साहब  ने  कहा था  कि  हम  चीनी  को  इस  तरीके  से  रिलीज़ कर  रहे  हैं  कि  चीनी  की  कमी  नहीं

 होगी  |  परन्तु  at भी  हम  देखते  है ंकि  दिल्ली  में  तो  ज़रूर  एक  झायँ दो  ara  किलों  के

 हिसाब  से  dit  मिलती * .

 एक  माननीय  सदस्य  नहीं  मिलती है  !

 थ्री  रामेशवर  भाटिया  ,  ,  परन्तु  देहात  में  ढाई  रुपये  किलो  में  लेती  पड़ती  है  ।  सरकार

 की
 तरफ  से  कहा  जाता  है  कि  एक  रुपये दो  wa  किलो  में  चीनी  मिलती है  ।  दिल्ली  ौर  कलकत्ता

 जेसे  बड़े  शहरों  में  तो  मिलती  लेकिन  देहातों  में नहीं  मिलती है  ।  या  तो  सरकार  इतनी

 काफ़ी  मात्रा  में  चीनी  दे  कि  उस  को  यह  कहने  का  हक  हो  कि  हम  सवा  रुपये  किलो  के  fara से

 मुहैया कर  रहे  वर्ना  यह  कहना  फ़ी  जूल  है  ।  हम  लोग  देहात से  प्राते हैं  हम  देखते हैं  कि

 वहां पर  दो  रुपये  किलों  चीनी  बिकती  है  ।  इसका  बन्दोबस्त  होना  चाहिए  |

 कई  दफ़ा  यह  कहा  गया  कि  हम  ३३  लाख  टन  चीनी  का  उत्पादन  कर  रहे  ३३  की  साढ़े

 data होनी  चाहिए  ,  लेकिन  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  कण्डीशन्ज

 को  स्टडी किया  होगा  ।  स्टेट्स में  जो  कण्डीशन्ज  पहले  वे  राज  भी  है ं।  ट्यूबवैल्ज  श्र

 सिचाई  का  बन्दोबस्त  दो  तीन  महीने  में  बदल  नहीं  जायगा  ।  शझ्राखिर उस  ने  कैसे ३३  लाख

 टन  की  बात  कही है  ?  शभ्रगर वह ३२ लाख वह  ३३  लाख  टन  का  उत्पादन  कर
 तो

 देश  को  बड़ी  खुशी

 अच्छी  बात  एक्सपोर्ट से  भी  हम  को  पैसा  मिल  सकेगा  श्र  art  चीनी  की  जो

 त्राहि  मच  रही  वह  भी  समाप्त  हो  जायगी

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  चीनी से  सम्बन्ध  रखने  वाले

 तीन  रंग  t—sTTH  उपभोक्ता  कौर
 निर्माता

 ।  जहां तक  गन्ने  का  उत्पादन

 करने  का  सम्बन्ध  पिछले  तीन
 वर्षों

 का  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  गन्ने  की
 उत्पत्ति

 के  सम्बन्ध में  उन  का  उत्साह  धीरे  धीरे कुछ
 कम  होता  चला  जा  रहा  है  ।  १९६०-६१ में

 ु  9,658,000  एकड़ में  गन्ना  उत्पादन किया  गया  ak  उस  से  ३०  लाख  टन  के  ar  sit



 wot  Will  के  नके  Ay  स  चचा  ११  PeRz े

 प्रकाश वीर  पिता

 ज्यादा  उत्पन्न  हुई  ।  पते  उत्साहित  हो  कर  qeaq-  में  लगभग  XE,  ४२,०९०

 में  गल्ला  उत्पन्न  किया  जिस  से  २७,  ३०,०००  टन  के  लग  भग  चीनों  उत्पन्न  कीं  गई  ।

 लेकिन इस  दूसरे  ay  में
 47.0  स्थिति  भी  आई  कि  जब  मिलों  ने  पुरे  गन्ने को  पेरने से  इकार  कर

 तो  क्रियायों  को  दिवश  हो  कर  झपने  खेतों  को  खलो  करने  के  लिये  अपने  गन्ने  को

 ama  पड़ी  आर  इसके निए  दूसरे  उपाय  बरतने  परिण/म  care विक  था  ।  qe  Q—{  के

 में  ५६  लाख ८०  हजार  एकड़ के  अन्दर  केवल  गन्ना  बोया  गया  |  इंसका  परिणाम  यह  gar

 कि  तीन  लाख  टन  के  लग  ग  चीनी  हमारे  देश  में  कम  उत्पन्न  हुई ।  he  एक  समस्या  हमारे

 देश में  उत्पन्न  हुई ।  दूसरे  देशों  को  जो
 हमें

 चानी
 का  निर्यात  करना

 उससे
 भीं  हमको

 झपना  हाय  सख/चना  पड़ा  it  देश  के  अन्दर  भी  चोरी के  उपभोक्ताओं के  महंगाई

 का  सवाल  झा  कर  खड़ा  हो  ग्या  हमारे  खाद्य  मंत्री  जी  ने  अपने  एक  वक्तव्य में  कहू  है  fr

 भारत में  इस  त्र  ३३  लाख  रन  प्रीति  के  उत्पादन का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।  लेकिन  में  बड़े हों

 शब्दों में  उन  के  से  पूछा  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्य  सरकारों को  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  निदेश दिए  यदि  दिये  tat  जितना  एक  एक  राज्य .
 के

 लिये  उन्होंने चीनी  का
 कोटा

 निर्घारित  किया  उसको  उन्ह ेने  स्वीकार कर  लिया  है  ?  में  चाहता हूं  कि  उतर  cae  समय

 इस  बात  का  ज़िक्र  अवश्य  करें कि  राज्य  सरकारो ंने  इत  लक्ष्यों को  स्वीकार  कर  लिपा

 मेरी  जहां  तक  जानकारी  उसके  आधार  पर  में  कह  सकता  हूं  कि  उन्होंने  स्वीकार  नहीं
 किया

 है

 at  इस  वर्ष  धिक  से  विक  भाप  २७  या  २८  लाख  टन  चीनी  तक  ही  पहुंच  सकेंग े;  अप

 विदेशों  को  चीनी का  निर्वात  करना  चाहते हैं  प्र  जिस  के  लिये  कुछ  आपने  an afr  भी  तलाश

 किये  हैं  ate  इस  तरह  से  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति करना  चाहते  इस  अआधार पर  उसमें  श्राप

 सफल  हो  इस  में भी  सन्देह ही  है  ।

 जो  एक  सब  से  बड़ी  जो  एक  सब  से  बड़ी  कमज़ोरी  इस  में  दिखाई  देती  यह  १  कि

 जो  उत्पादक  उसकी  सब  से  अधिक  उपेक्षा की  जाती  उसके  हितों  की  सब  से  अधिक

 उपेक्षा  की  जाती  है  ।  मेरा  इशारा  उस  किसान  की  है  जो  सावन  भादों  के  महीने  में  खेत  के

 किनारे  भीगता  खेत  खराब  करने  वालों से  ऊख  की  रक्षा  करता  है  ;  जब  पैसा

 लेने का  प्रचार  भ्राता है  तो  उसको  गिने  चने  हुए  पैसे  ही  मिलते हैं  शौर  सारा  लाभ  जो  चीनी का

 उत्पादन  करते  खांडसारी  का  उत्पादन  करते  हैं  या  दुसरी  चीज़ों  का  उत्पादन करते  वे  उठा  कर

 ले  जाते हैं  ।  इस  पसे  का  वे  पुरा  पुरा  लाभ  उठा  लेते  हैं  |  मुझे  यह  जान कर  प्रसन्नता हुई  कि

 भारत  के
 ग्रतिरिकत

 दो  तीन
 देश

 ऐसे  हैं  जहां  पर  गन्ना  बहुत  भ्रमित  उत्पन्न  होता  जैसे  इं

 मारीशस  क्यूबा  है  या  और  भी  एक  आध  ऐसे  देश  हैं  ्र  वहां  की  स्थिति को  जानने

 का  मेंने  प्रयत्न  किया है  वहां  पर  स्थिति  काफी  भ्रमणी  है  ।  दर  प्रबल  वहां  पर  किसानों  को

 पहले  से  ही  गन्ने  के  भाव  निर्धारित  करके  गन्ने  के  सम्बन्ध  में  जो  सुविधायें दी  जाने  वालों  होती

 दे  दी  जाती  हैं
 ।  इसके  श्रतिरिवत  एक  सब  से  बड़ी  चीज़  यह  है  कि  fea  को  अपने

 गन्ने

 की
 क्वालिटी  सम्भ,/लने  का  अवसर  इस  आधारित पर  मिलता  है  कि  एक

 किसान  की  सारी

 की
 सारी  ईख  को  एक  ही  मिल  ले  लेती  है  ate  उससे  रिकवरी  का  अलग  पता

 लग  जाता  है  ate  उस  आधार  पर  उस  किसान  में  अगले  साल  wet  गन्ने  की  क्वालिटी

 को  सम्भलने  का  एक  उत्साह  उत्पन्न  होता  है  ।  निर्वाचन  क्षेत्र क  ही  बात

 में  आपका  -  बताता  वहां पर  तीन  चीनी  मिलें  हैं  ।  मेरे  क्षेत्र  में  कुछ  feet

 प्रकार  क है  है  जहां  »
 गन्ना

 .
 क्वालिटी  का  बदा  होता  ४  बौर  कुछ  Tear
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 इस  प्रकार  का  है  गंगा  के  किनारे  का  जिसको  खादर  का  इलका  जाता  जिस के  गन्ने  में

 से  रिकवरी
 या

 चीनी  peat
 नहीं  मिलती  है

 ।  जो  प्रगति  क्वालिटी  का  पेश  करते

 उनके  साथ  जय  ताइर  यानों ieee be  गन्ना  मिल  जाता  है  कौर  दोनों  एक
 साथ  होती सिलों  के  इन्दर

 पेरे  जाते हैं  are
 उन

 दों  को  रिको के  आधार  पर  meat  क्वालिटी  पे  श  करने  वालों  को

 मूल्य  दिया

 र

 जाता  तो  उनका  उत्साह  इसके  ग्रामर  ढोला  पड़  जाता  है  ।  मेरे  कहते  का  अ्रभित्राय

 यह
 i  कि  किसानों  ae  हितों का  am  सब  से  पहले  ध्यान  रख |  जिस के  हाथ  में  मूल  है

 से  गन्ना  उत्पन्न  होता  जिस से  चीनी  बताती  है  प्र  जिसको  श्राप  विदेशों  में  भी  भेजते  हैं  ak

 विदेशी  मुद्दा  अजित  करते  उनकी  उपेक्षा श्राप  न  करें  ।

 मुन्ने  इस  बात  की  याद  करते  हुए  प्रतन्नता  अनुभव  होती  है  कि  स्वर्गीय  रफी  अहमद  किदवई

 के  पहले  खाद्य  मंत्री  थें  जिन्होंने  किसान  के  fea  की  दुष्ट  से  बहुत  दूर  उसको  राहत

 |  बजाय  इसके  कि  वे  रिकवरी  के  आ्राधार  पर  उन्होंने  बाजार  को  देख  कर  किसानों  को

 मूल्य  देना  श्रारम्भ  किया  |  महाराष्ट्र  म॑ं  भी  कुछ इस  प्रकार  की  मिलें हैं  ौर  हमारे  उप  रक्षा  मंत्री

 aft  डी०
 अर  चव्हाण

 का  उनसे  कुछ  सम्बन्ध  भी  है  रोक  एक  बार  बात  वीत  करत ेहुए  उन्होंने अहं
 ताया  था  कि हम  अपने  किसानों  को  जो  मूल्य  देते  वच्  क्वालिटी  के  श्राधघार  पर  था  रिकवरी

 के  बेसिस  पर  निर्धारित  हों  करते  हम  तो  उनकी  sisionsnaini  के  लिए  जितने  पैसे  जरूरी  होते

 ्
 उनको  पहले  दे  देते  बांकी  चीनी  बन  कर  माफ किट में में  जिस  भाव पर  बिकती

 कुछ  प्रतिशत  हमन  निर्धारित  किया  हुआ  ay  war  उत्पादकों  को

 जाता  st  यहीं  चीज  स्वर्गीय  रफी  श्रीमद  किदवई  ने
 की  थी  |  उन्होंने यहं  कट्टी था  कि  जितनेਂ

 रुपये  मन  उतने  ala  मन  गन्ना  ।  सीधा  सादा  भाव  उन्होंने  लगा  दिया  था  ।  इससे  किसानों

 में  भी
 र

 त्नाहि  का संचार  SAT था  ।  नीति  का  भाव
 ४०

 रुपया  मन  है  तो  किसान  को  गन  का  भाव

 ढाई  स्वयं  मन  मिल  जाता  था  ।  बाकी  जो साढ़े  से  तीस  रुपये रह  जाता  उसके  इन्दर मिल  वाला

 जाता  गवर्नमैंट जाती  दूसरे आरा  जाते  थे  ।  मेरा  कहना  है  कि  जब  तक  श्राप

 मूल  उत्पादक के
 छतों  की  रक्षा  ।  करेंगें  तब  तक  यह  समस्या  प्रापके  सामने  ज्यों की  त्यों  say  प्रकार

 से  कठिन  बनी  रहेगी  ।

 श्री  विनती  मिश्र  ने  ake  श्री  टांटिया  जी  ने  सेस  की  बात  कड़ी  है  ।  इसी  प्रकार  से  परचेज

 टेक्स  की  भी  बात  जाती  लगभग  बारह  करोड़  रुपये  की  कौर  उन्होंने  इशारा  किया  है  ।  सैस को

 श्राप  लें  तो  झ्रापको  पता  चलेगा  कि  उसका  उपयोग
 उस

 रूप
 म

 नहीं  हुआ
 है  जिसके लिए  वहं  लिया

 गया था  |  मेरा इस  सम्बन्ध  में
 एक  सुझाव  खाद्य  मंत्री  जी  की  सेवा  में

 है  |  कोल  बोर्ड  में  यह  नियम

 है  जिस  समय  कोयला  रेलवे  बेंगज़  में  लदने  लगता  उस  समय  प्रति  मन  के  ह्विंसाब  से  उस  पर

 टैक्स  ग्रहण  से  काट  लिया  जाता  है  कौर  इस  प्रकार  से
 जो  करोड़ों रुपया  एकत्न  हो  जाता  उसका

 उपयोग एक  बोर्ड
 जो

 बना  हुम्रा है  वह  हितों  की  रक्षा  के  लिए  करता  जिनके  हितों की

 रक्षा के  लिए  य  ह  टैक्स  लिया  जाता  इसी  प्रकार  से  यह  जो  सेस  का  पैसा  है  पते  श्राप  राज्य

 के  पार्स  मत  छोड़िये  .।  इसी  प्रकार  का  एक  बोर्ड  बनाइये  ।  जिन  किसानों के  खेत  सिलों

 से  बारह  बारह  मील  दर  हैं  ग्रोवर  मिलों  तक  गन्ना  ले  जाने  मैं  जिनके  बेलों  की  उम्र  प्राणी  रह  जाती

 यह  पैसा  जो  इसीलिये  सुरक्षित  रखा  गया  इसका  उपयोग  उनके  हितों  के  ही  हो  इस

 हेतु  श्राप  एक  स्वतन्त्र  बोर्ड  की  स्थापना  करें  1.  राज्य  सरकारों  का  पिछला  इतिहास  है  वह  इस

 बात  का  साक्षी  हैं  कि  डे  पैसों  का  उपयोग  नहीं  कर  सकी  हैं  ही  उन्होंने किया  है  ।
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 प्रकादवीर

 इसलिये  उनके  हाथ  से  aa  यह  चीज  ले  ली  जानी  चाहिए  are  किसानों  का  पैसा  जिस  काम  के  लिये

 काटा  जाता  उसी  के  उपयोग  में  जाना  चाहिये

 में  महंगाई  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  चीनी  के  झ्रांकड़ों  को  देखने  से  मुझे  पता

 चलता  है  कि  लगभग  दो  लाख  टन  प्रति  मास  हमारे  देश  म॑  चीनी  की  खपत  थी  ।  लेकिन  पिछले

 साल  इस  प्रकार  की  स्थिति  arg  कि  देश  के  किसानों  म॑  गन्ने  के  प्रति  उत्साह  कुछ  कम  हुआ

 व्यापारियों को  यह  अनुभव  हुआ  कि  गना  इस  साल  कम  है  झर  विश्व  माकिट  में  चीनी  के  भाव

 ऊंचे  जाने  लगे  इस  वास्ते  चीनी  की  कमी  पदा  होगी
 |

 परिणाम  यह  हुआ
 कि  सितम्बर  महीने में

 हां  देश  के  अन्दर  दो  लाख  टन  चीनी  की  खपत  त  इस  वर्ष  साढ़े  तीन  लाख  टन  चीनी  की  खपत

 gal  गवर्नमेंट  ने  भाव  ऊंचे  न  जाने  देने  के  लिए  चीनी  को  मार्किट  म॑  रिलीज  विया  ग्र ौर इसतरह इस  तरह

 से  डेढ़  लाख  टन  अधिक  चीनी  at  खपत  हुई
 |

 श्रवटूबर  में  ढाई  लाख  टन  चीनी  की  खपत  हुई  ।  इस

 तरह  से  अकेले  इन  दो  महीने  मैं  करीब  दो  लाख  टन  खपत  चीनी  की  बढ़  गई  ।  इसका  परिणाम  यह

 हुमा कि  चीनी  alee से  हट  कर  धीरे  धीरे  भ्रंश  ग्राउंड  चली  गई  ताकि  चल

 कर  इसका  काला  बाजार  किया  जा  चल  कर  चोर  बाजारी  करके  पेसा  अधिक

 कमाया जा  सके  ।  सरकार  को  थोड़ा  सा  इस  किस्म  की  कार्रवाइयों  के  ऊपर  भी  नियंत्रण  ग  रखना  होगा

 नगर  देश  को महंगाई  से  बचाना  चाहते  हैं  ।  इन  शब्दों  को  हने  का  मेरा  यह  अभिप्राय  कतई

 नहीं  है
 कि

 में  सरकार  को  यह  निर्देश  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कंट्रोल  कर  दे  ।  जिंस  दिन  कंट्रोल

 होता  है  उसी  दिन  माकिट  से  चीनी  या  जिस  चीज़ पर  कंट्रोल  होता  वह  गायब हो  जाती

 कंट्रोल  के  सम्बन्ध  मैं  जिस  प्रकार  का  निर्णय  स्वर्गीय  रफी  गर्मी  ने  लिया  उसी  प्रकार

 का  निर्णय  हमारे  विमान  खाद्य  मंत्री  भी  wi  इस  पर  पार्लीमैंट  के  पटले  दिन  चर्चा

 एक  प्रश्न  के  रूप  आई  प्रश्नोत्तर  काल  में  कौर  मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  मं  यह  घोषणा हुई
 थी

 कि  कठिनाइयों के  बावजूद  भी  झप  कंट्रोल  करने  नहीं  जा  रहे  इसका सभी  प्रो  से  स्वागत  किया

 गया  था  आपको  धन्यवाद  दिया  गया  था  ।  इंससे  देश  को  सन्तोष  gat  था  ।  राज  वहीं  चीज
 हमारे नये  खाद्य  मंत्री  श्री  स्वर्ण  सिंह  जी  के  सामने  है  ।  उनसे  भी  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  देश  को  श्राप  इस  बात  का  आश्वासन  अ्रवश्य  दें  कि  जितनी  मात्ना  में  चीनी  wifes  उतनी

 मात्रा मं  श्राप  देंगे  ।  यह  बात  सही  है  कौर  इस  बारे  में  कोई  दो  रायें  नहीं  हो  सकती  हैं  कि  विदेशों  में

 कतई  चीनी  न  भेजी  जाये  प्रौढ़  विदेशी  द्  प्राप्त न  की  जाये  ।  लेकिन  इसके  साथ  साथ  श्राप  ऐसा  भी

 न  होने  दें  कि भारतवर्ष के  जट्टां  कि  यह  मूल  उत्पत्ति  जहां  विशेष  रूप  से  यह  उत्पन्न  होती  है

 बे  तो  इसके  लिये  तरसते  सुबह  से  शाम  तक  लाइनों  में  खड़े  रहें  केवल  विदेशी  मुद्रा  के  अर्जन

 के  लिये  हम  उनका  पेट  काटते  रहें  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  यह  उनके  प्रति  न्याय

 नहीं  होगा  ।

 wa  में  निर्माताओं के  सम्बन्ध  में  कुछ  चाहता हु  |  दो  मिनट  जो  बाकी हैं  उन  a

 हो  में  समाप्त कर  दूंगा  ।  बड़े  frais  के  सम्बन्ध  में  मुझे  अधिक  कहने  की  झ्रावश्यकता नहीं  है

 में  तो  उन
 निर्माताओं

 के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता
 हूँ  जो  कोल्हू  चला  कर  गुड़

 उत्पन्न  करते
 या  छोटे

 छोटे  चला  कर  के  कच्ची  खांडसारी  बनाते  हैं  ।  इनमें  भी  विशेष  रूप  से  जो  कोल  चित्त

 qs  उत्पन्न  करते  हैं  मैं  उनके  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  भारतवर्ष में  प्रतिकाश  गांवों
 में

 पौर

 बंगलों में  रहने  वाली  जनसंख्या इस  प्रकार  की  है  जो  गुड़  खाकर  मीठे  की  अपनी  पूति  करता

 श  ।  उस  तक  न  आपकी  कच्ची  खांडसारी  जाती  है  tz  न  ही  मिल  की  चीनी  जाती  हैं  ।  आपने  जो
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 घोषणा  की  जो  वक्तव्य  दिया  है  उसका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  लेकिन  कच्ची  खौ  सारी  बनाने

 वाले  जितने  व्यतीत  वे  ३०  प्रतिशत गन्ने  का  श्रीमान  जो  रस  में  जाना  नहीं  निकाल  पाते

 हैं  ।  कुछ  ड्राप  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  उनकी  मशीनरी  जो  च्े  ट्रक्टर  जो  बाप  बना  रहे  हैं
 गौर

 gat  साधन  श्राप  दे  रहे  उससे  भी  पूरा  रस  निकाला  जा  सके  |

 लेकिन  एक  का  पेट  इतना  प्रतीक  भर  जाए  प्रौढ़  दूसरे  का  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया

 यह  कम
 से  कम

 समाजवादी
 समाज  की  रचना  के  उद्देश्यों  के  विपरीत  होगा

 ।  इसका  प्रापको  ध्यान

 रखना  चाहिये  ।

 pat  भ्राता  :  चीनी  उद्योग  भी  देश  के  कुछ  अन्य  उद्योगों  के  समान  समस्या

 गन्ना  उत्पन्न  करने  चीनी  तैयार  करने  उपभोक्ता  कोई भी प्रधान हो  गया  है  ।

 सन्तुष्ट  नहीं  है  ।  नियोजित  अर्थ  व्यवस्था  में  हुम  उत्पादन  की  योजना  बनाते  हैं  कौर
 का  मूल्य

 निर्धारित  करते  हैं  किन्तु  उसके  वितरण  ate  उपभोग  पर  नियंत्रण  नहीं  करते  ।  श्री  पाटिल  का

 मूल्य  बढ़ाने  से  सहमत  नहीं  थे  ।  उनका  विचार  यह  है
 कि

 हमारे  यहां  प्रति  एकड़  गन्ने  की  पैदावार

 कम  है  कौर  गन्ने  में  चीनी  की  प्रतिशतता  भी  कम  है  ।  इन  चीजों  में  सुधार  करने  से  उत्पादकों  को

 मृत्य  बढ़ाये  ही  भ्रमित  पैसा  मिलने  लगेगा  ।

 जब  तक  प्रति  एकड़  गन्ने  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ाया जाता  कौर  गन्ने का  सुक्तोप्त भ में  नहीं  बढ़ापा

 तब  तक  गन्ना  उत्पादकों की  यह  मांग
 उचित

 है  कि  गल्ले  की  कीमतें  ऊंची  होती  चाहियें  ।

 मैं  नियंत्रण  के  विरुद्ध हूं  कयोंकि  उससे  भ्रष्टाचार  में  वृद्धि  होती है  ।

 जब  हम  लोगों  को  उपभोग  बढ़ाने  के  लिए  कहते  तब  हमें  खपत  के  लिए  पर्याप्त  संभरण

 मिलना  wes  ।

 व्यापारियों  ने  सरकार  के  विनियमों  के  कार्यान्वयन  में  साथ  नहीं  दिया  है  ।  वे  भी  कुछ  भ्रष्टाचार

 करते  हैं  ।  मिट्टी का  चावल  शादी  की  कर  दी  जाती है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को

 राज्य  सरकारों  से  अवरोधक  करना  चाहिए  कि  प्रत्येक  परिवार  को  परिवार  कार्ड  देना  चाहिए  कौर

 ऐसे  मौकों  पर  सभी  चीजें  न्यूनतम  कीमतों  पर  राशन  में  मिलनी  चाहिएँ  ।  व्यापारियों के  eral  में

 चन  के  मूल्य  नहीं  रहने  देਂ  चाहिएं  |  सरकार  को  यह  बात  सुनिश्चित  करवानी  चाहिए  कि  राशन

 पर  लिखी  चीजें  सबको  मिलनी  चाहिएं  ।

 यद्यपि  राशन  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  में  आवश्यक  हमें  इस  तरीके  का  कम  से  कम  gi  करना

 गरीबों  को  कम  से  कम  दाम  पर  जीवन के  आवश्यक  पदार्थ  देने  के  लिए  इम  राशन  का

 प्रयोग  कर  सकते हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार
 को

 राज्य  सरकारों  से  sada  करना  चाहिए  कि  लोगों  को  कम से  कम

 जितनी  चीनी  की  आवश्यकता  है  उतनी  मिलनी  चाहिए  ।

 sit  सिंह  :
 उपाध्यक्ष  गन्ने  की

 बती
 करने  वालों  के  हितों  का  जितना

 ख़्याल  सरकार  रखती  है  वह  इसी  बात  से  साबित हो  जायेगा कि  यू०  पी०  के  ५२  जिलों में  गांवों

 में  आधा  पाउंड  चीनी  पर  हैड  दी  जाती  है  कौर  शहरों में  एक  पाउंड  पर  हैड  दी  जाती  है  ।  चीनी

 का  कोटा  जो  है  गांवों  के  किसानों  के  लिये  वह  वाघा  पाउंड  के  हिसाब  से  है  एक  great के  लिये

 व  ह

 झर
 शहरों  के  लिये  एक  पाउंड  है

 ।  जहां
 पर

 भ्रमणी
 से  अच्छी  ब  मिठाइयां  घंटे  बले  बढ़िया ee

 मूल  wast  में



 रद१०  टीवी  की
 स्थिति  के  यारे  में  चर्चा

 ११  १९३६

 [st  रशपाल

 से  ब  या  स्वीट  Her क्य  शहद  की  बोतलें  ख.ने  को  इना  है  कि  उन  शहर  वालो  के

 लिये  एक  पाउंड  हैड  प्रदर  गांवों  के  लिये  जहां  पर  किवी  भव  पर  at  नहों  नीलगों

 पाउंड  हमर है  बां  अवया  पर  हैउ ।  ai  बात  से  साजिश  जाए

 यह  सरकार  किसानों  का  कितना  खयाल  रखनी  है  ।  ard  किसी  तिजारत  में  का  नहीं  होता  कि

 किराया  किसान  से  कटा  जाय  |  जिसका गव  मिन  से  एक  मोज  पर  है  मोर  जो  मिन  मे  गव  ले  जाता

 है
 उस

 को  १  रु०  ७  झा०
 मत  पूरा  लेकिन  जो  ८

 सीन  दूर  रहता  है
 निल

 से
 प्रो

 बेन
 की

 a1  को  परेशान  करके  गत्ता  ले  जाता  है  उतरें  २प्रा०  फानन  काट  लिया  जाता  है  इ  लि  फि  saree

 कि  गया  कटता  है  Ta  सिलता  चाहिए  जो  ८,  ८  मोल  १०  सं  लया  १२  माल पर  लेकर

 गया  है  लेकिन  ag  किसानों  पर  जल्द  श्र  fara  है  कि  जो  दत  मी ज  पर  जजों  की  जोड़ी  जोत  कर

 a  खुद  भूखा  मर  कर  गया  है  उसको  हैरत  अर  परेशान  किया  जाता  है  कौर उसकी  दो  जाने

 कम  मिलेंगे  ।  इसी  इंसाफ  के  साथ  पत्ता  चल  जायेगा  कि  काश्तकारों  का  कितना  ज्यादा  खयाल  प्

 सरकार  ने  रक्खा  है  ?

 दूसरे  राज  तक  मैंने  कड़ों पर  झोर  किसा  भो  जगह  य  इंपाक न ट्दीं न  देखा  क्रि  मिल  हुमा  एरिया

 में  मिल  के  लि  ड
 जीन  हमने  दी  पिल  के  लिए  मस्ताना  थ |  बताये  लेबर  हूप  दी  लो  है

 alt  हमारी  ल  गई  दस  et  पर  ली  गई  हैं  लेकिन  उत  पिल  में  उत्  इलके  के  नौजा  को

 ated  मिलती  ने  नौजवानों को  ठेका  मिलता है  ।  ५००  ब्राउन  १०००  मीत  से  मिल  मालिक

 रात  गाकर  सारे  इलाके  को  गवन  करना  ast  wat  किसान  का  फायदा  क  है  तो

 सबते  पटले  इस  बात  का  खयाल  रखिये  जै  वी  फि  केन  स्पेशलिस्ट  लोगों  को  राय है  कि  वारा

 २५  फ़ो  सर्दी  गन्ना  टौपवोर्स  से  खराब  हो  जाता  किसान  को  इतनी  लागत  लगनी  पड़ती है

 लेकिन  लागत  लगाने के  घरबार  फकने  के  वाद  उसका  २४  फ़ीसदी  गन्ना  टोपी 3  से  ख़त्म  हो  जाता

 ठटौपवोर्स  से  गलने  को  रक्षा  करने  के  लिये  संध ल  गवर्नमेंट  ने  कोई  इंतजाम  नहीं  किया  ।  जड़ों

 केन  यूनियंस  त  यह  गन्ने  की  यूनियंस  ag  स्टेट  लेविल  के  ऊपर  हैं  ।  ara  गवन  भेंट

 से
 न  उन्हें  काई  इमदाद  मिलती  है  भ्र ौर  न  इंजेटिय  मिलता है  |  ज़रूरत इस  बात  की  है  कि  जहां  जहां

 केन  यूनियंस  उनको  इमदाद  देने  के  लिए  उनको  इंसेंटिव  देनें  के  लिए  सेंट्रल

 गवर्नमेंट  पुरी  कोशिश  करे  ।  गन्ना  बोने  वाले  को  जब  तक  उत्साह  ौर  प्रौढ़ता  एन  नहीं  ि ले नद | ह  तब

 तक  किस  toda ay  afar  गन्ना  पैदा  कर  सकेंगी
 ?

 apt  तक  किसान  को  ae  उम्मीद  नहीं  है

 कि
 अ्रयर

 वह
 अधिक  गन्ना  पैदा  करेगा  तो  उसे  कुछ  ज्यादा  प्राप्ति  होगी  ।  wet  सरकार  का

 सरकुलर  @)  हमारी  की  होती  ह  कि  जो  faa  सिलिकॉन  ज्यादा  उपज

 करेंगे  चीनी  की  उनका  २०  फ़ीसदी  ऐक् सा इज्  Fra  कम  किया  जायेगा  ।  fanaa  के  लिए

 फी ०
 सदी  ऐक्ताईज  को  ट्क्सं  कम  ।  तब  मिल  मालिक

 इसमें  करीब  Yo
 करोड़  झपटा  कमा  लेते  हैं  कौर

 इत्
 ४०  करोड़ में  से  अगर  एक  करोड़

 रुपया  भी
 किसानों

 तक  नहीं  पहुंचेगा तो  उनसे  तराशा
 की  जा  सकती है  कि  वह

 अक

 गन्ना  पदा  करेंगे  ?
 मेरा  कहना  है  कि  एक्साइज  ड्यूटी  कम  करके  सिल  मालिकों  को  जो

 फायदा  पहुंचाया  जा  रहा  है  उसका  बाकायदा  एक  Nm TTersq  काश्तकारों  मिलना  चादर  तभी

 काश्तकार  ज्यादा  गन्ना  पैदा  करेगा  ।
 काश्तकार  गन्ना  तब  ज्यादा  पैदा  करेगा  जब  उसे  इसके  लिए

 कुछ  प्रोत्साहन  मिलेगा  |

 amt  चीनी  ६४  रुपयें  तक  बिक  रही  90. Bay  मन  तक  far  रही  लेकित  किसान

 aa
 भी  की  क़ीमत  १  रुपये  ७

 आरा  प्रतिमा मिलती
 ।  आज  जब  कि

 के
 दाम  इतने  अधिक  बढ़  गये  है ंकिसान  को  a  जाता  मन  भी  फायदा  देने  कीं  जरूरत नहीं  समझी

 at  है  ।
 जो  मुनाफ़ा कमाया  है  उस  में  से  एक  ar  मन  भी  देने  को  तैयार  नहीं  है  ।  सरकार



 होती  की  स्थिति  के  बारे  में  कर २०  १८८५  )

 अपनी  चीनी
 की

 पालिसी
 पर  दुबारा  नजरवानी  फिर  से  gq  करे  और  किसान को  मौक़ा  दे

 ताकि  वहं  अधिक  गन्ना  पैदा कर  सके  ।  ख़ास  तौर  से  जिन  इलाकों  में  बाढ़ें  are  वहां का

 झावपासी  का  खर्चे  खत्म  होना  वहां  इरीगेशन  का  टैक्स  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  ।

 देखा  यह  गया  है  कि  कंट्रोल  जितना  बढ़ता  है  उतनी  ही  चीनी  की  भी  कमी  होती  जाती

 है  ।  जो  चीज़  श्राप के  पास  है  उस  पर  कंट्रोल कर  जो  मुनाफाखोर  हैं  वह  उसको  एकदम

 aida  कर  देगा  कौर  यहं  नहीं  लगने  देगा  कि  वह  चीज  आखिर  चली  कहां

 वहँ  चीज़  चोरबाज़ार में  चली  जाती  है  ।  जब  चीज़ों की  कमी  होती  है  तो  am  कंट्रोल  लाते

 लेकिन  armed fe  कंट्रोल  से  क्या  ga  ?
 सब  से  बड़ा  नुक्सान  कंट्रोल  से  यह  हुआ  कि

 जब  जब  कंट्रोल  लगाया  गया  तब  तब  पैदावार  कम  हो  गयी  ।  में  बाप  के  सामने  इसी  सरकार  के

 झांकने  पेश  करता  हूं  ।  जब  चीनी  पर  कंट्रोल  लगाया  तो  उसका  नतीजा  ae  हुआ  कि

 उत्पादन घट  झर  खपत  भीकम  होगी  ।  GER A  qevio H Halt के  कंट्रोल  युग  के

 अ्रंतिम  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  ११.७०  लाख  टन  से  घट  कर  लाख टन  हो  गया

 और  खपत  १२.३०  लाख  टन  से  घट  कर  8192.0  लाख  टन  हो  गयी  ।  १६४७ में  कन्ट्रोल

 हटा  लिये  जाने  पर  के  उत्पादन  ७.  ७६  लाख  टन  से  बढ़ कर  ११.८२  लाख  टन  पर  पहुंच  गया

 लेकिन जब  १९४६ में  कंट्रोल  फिर  लगाया  गया  तो  उत्पादन  १०.०८ से  घट  कर  & 6

 लाख  टन  हो  गया  ।  GEY2—-U2 A PT at a में  चीनी  पर  से  नियंत्रण  बिलकुल  हटा  लिया  गया  ak

 उत्पादन  कौर  खपत  में  बढ़ती  शरू  हो  गयी  कौर  बढ़ते  बढ़ते  १९५८ में  २०  लाख  टन  पर

 पहुंच  qeuc F Heeler में  कन्ट्रोल  फिर से  दिए गए  कौर  उत्पादन  १६.७७ लाख  टन  से

 धट  कर  १६१८  लाख  टन  हो  गया  ।  जब  अक्तूबर  १९५६ में  नीति  में  पुनः  संशोधन किया

 गया  sit  प्रोत्साहन  के  लिए  अनुदान  दिया  तो
 उत्पादन

 भी
 Reso ATE ct

 लाख  टन
 तक

 पहुंच  गया ;  9&2 A Seqraq में  उत्पादन  पर  यह
 शर्तें  लगानी

 पड़ी  कि  एक  काश्तकार  अपने एक एक

 पांचवें  हिस्से  से  ज्यादा  गन्ना  नहीं  बो  सकेगा
 ।

 यू०  पी०  में  एसानुल  fe  जिसके  पास

 १००  बीघे  जमीन  थी  उसे  यह  काडर  दिया  गया  कि  २५  बीघे  से  ज्यादा  ज़मीन  पर  गन्ना

 नहीं  बो  ।
 इतने  में  माउंट  में  चीनी

 प्रा
 गई

 ।
 लेकिन  जब  कंट्रोल होता  है  तो  चीनी

 दम  गुम  होती  कंट्रोल  से  फ़ायदा  उठाते  हैं  कन्ट्रोल से  फ़ायदा  उठाते  हैं

 खोर  कौर  कंट्रोल से  फ़ायदा  उठाते  हैं  वह  लोग जो  कि  काश्तकारों  कौर  सरकार के  बीच  में  खड़े

 हुए  यह  लोग  काश्तकार  को  पनपते ही  नहीं  देते  हैं  ।  हमें  यह  बतलाया जाता  हूँ  कि  गांवों  के

 तुम्हारा खन  पीते  जब  कि  गांवों  के  हमारे दुख  में  दुखी  होते

 हमारे  बच्चों  की  शादी  का  इंतजाम  करते  उनकी  तालीम  का  इंतज़ाम  करते  उन  के

 बारे  में  हमें यह
 ग़लत  तालीम

 दी  जाती  हैकि वह॒  तुम्हारा खून  पीते  रहे  हैं  ।  परब

 बतलाऊँ  कि  पिछलें  साल  जो  गांव  का  बनिया  उसने  झपना  क्रशर  लगा  कर  किसानों  को  गन्ने

 का २  रुपये  १०  आने मन  का  भाव  लेकिन  इसके  विपरीत  यह  सरकार  जो  कि  ग़रीबों

 की  सरकार कही  जाती  है  श्र  जो  कि  राम  राज्य  वाली  सरकार  कही  जाती  उस  ने

 हमें  १  रुपये  ७  जाने
 मन  का  भाव

 ।
 we  उस

 तथाकथित
 खून  पीनेवाले बनिये  ने  तो

 हम  किसानों  को  २  रुपये  १०  आने  का  दिया  area को  जनता  की  सरकार

 |  मिल मालिकों ने कहने  वालों  मे  १  रुपये  ७
 खाने  मन  का  ही  भाव  देकर  बहका  दिया

 करोड़ों  रुपया  चीनी  से  मुनाफ़े  में  कमाया  है  उसका  एक  पैसा  भी  काश्तकार  को  नहीं

 गया  aa  चाहते  हैं  कि  किसान  भी  कुछ  थोडा  बहुत  सा  फ़ायदा उठा  सके  तो  यहँ

 किसान के  लिये  यह  रिकवरी  का  सवाल  छोड़  दिया  जाय  ।  रिकवरी  को
 '
 किसान  बर्दाश्त

 नहीं  कर  सकता  है
 ।

 रिकवरी  के ग्रां कड़े  इतने  टेढ़े  हैं  सरकार  भी  उस  में  फंस  कर  रह

 जाती  है  ।  राज  ज़रूरत  इस  बात  की  हैकि  काश्तकार को  सीधे  २  रुपये  प्रतिमा  गल्ले  के

 1210  (Ai)
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 श्री  यदा पाल

 दाम  दिये  जांच  ।  राज  के  जमाने में  गन्ना  उत्पादन करने  किसानों  को  डाइरेक्ट

 गन्ने  की  मिनिमम  प्राइस  दो  रुपये  फ़ी  देनी  चाहिए  |  अराज  उसको  दो  रुपये  मन  से  कम

 दाम  देना  उसका  गला  काटना  उसके साथ  प्रयास  अर  अ्रत्याचार करना होगा करना  होगा

 इसलिये ma  कमसेकम  गन्ने का  भाव  दो  रुपये  मन  होना  चाहिये
 ।

 ane  रिकवरी

 में  मिल मालिक  किसान को  सही  हिसाब दे  लेकिन  वह  हरगिज  दे  नहीं  सकता

 जब  मिलमालिक  सरकार  को  सही  हिसाब  नहीं  दे  सकता  तो  fax  वह  किसान  को
 कया

 ?
 यहां  रोज़  राँकड़  पेश  किये  जाते  हमारे  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  मोरारजी  देसाई

 ने  कहा  था  कि  ढ़ाई  अरब  रुपया  २४०  करोड़  रुपया  ऐसा  है  जिसको  मिलमालिक

 a  ऐवार्ड कर  रहे  हैं  श्र  उसको  देना  नहीं  चाहते  वह  सरकार  को
 परेशान

 कर  रहे  जब  यह  मिल  मालिक  राज  सरकार  को  इस  तरह  से  परेशान कर  रहे  हैं
 तो

 फिर  वे  बेचारे  गरीब  काश्तकारों  को  किस  तरह  से  रास्ता  बतलावेंगे  ?
 कौर  किस  तरह  उसको

 सही  हिसाब  देंगे  ?  वे  हरगिज़  नहीं दे  सकते  इसलिए  किसान
 के

 नाम  पर  से

 यह  रिकवरी  हटायी  जाय  ।  जैसे  गेहूं  में  चने  में  भ्र  दूसरी
 चीजों

 में  यह  रिकवरी
 का  सवाल

 नहीं  है  उसी  तरह  से  गन्ने  में  भी  रिकवरी  का  सवाल  नहीं  होना  चाहिए  किसान  को
 २

 रुपय  मन

 का  कम  से  कम  setae  ज़रूर  देना  चाहिये  ।  लेकिन  ्  गवर्नमेंट  हमारे  इन
 भावों

 को  काटती  है  ।  जब  मं  यू
 ०

 पी०  असेम्बली  का  मैम्बर  होता  तो  वहां  कोशिश करके  दो  रुपये

 मन
 का  भाव  यहां  बिहार  से  भी  दो  रुपये  मन  का  भाव  यहां  पहुंचाया लेकिन  1...  गवनमेंट

 ने  किसान  का  ही  सदा  पेट  काटा  कौर  उसे  १  रुपये  ७  खाने या  एक  रुपये  पांच  जाने मन  गन्ने  का

 दाम  दिया  ।  अरब  राज्य  सरकारों  से  इसके  बारे  में  श्राप  पूछते  हैं झ्र ौर  उनकी  राय  लेते  हैं  तो
 फिर

 उस  पर  परमल  भी  करना  चाहिए  लेकिन  जब  उस  पर  आपको  अमल  ही  नहीं  करना  था  तो  फिर  उन
 से

 पूछना ही  बेकार  था  ।  देश  के  ८४५  फ़ी  सदी  किसानों  का  दारोमदार ant  गन्ने  के  ऊपर  है  ।  गन्ने
 के

 अलावा  वह  कोई  फसल  बो  नहीं  सकते  हैं  न  उसके  पास  इतना  साधन  है  कि  कोई  कौर  चीज़  वह  खड़ी

 कर  सके
 |

 यह  कहां  का  इंसाफ  है  कि  गन्न  का  भाव  तो  आज  वहीं  १  रुपया  ७५  नये  पैसे  फ़ी  मन

 है  जब
 कि  लकड़ी  साढ़े  तीन

 रुपये
 मन

 बिक  रही  है  कौर  कोयला  डैढ़  रुपय  मन  से
 भी  ज्यादा

 बिकता
 आज  कम  से  कम  गन्ने  का  भाव  किसान को  सीधे  दो  रुपये  मन  मिलना  चाहियें  ।  यह

 जो  पालिसी  सरकार की  रिकवरी  की  है  यह  किसानों  का  खून  चलने  के  लिए  न  वह  रजिस्टर

 जानता
 है

 न
 उसे  पता  है  कि  किस  महीने  में  कितनी  पैदावार  होती  है  इसलिए वह  रिकवरी  का

 झंझट  खत्म  कर  के  सीध  किसान  को  दो  रुपयें  मन  का  भाव  दिया  जाय  |

 जिन  इलाकों  में  मिलें  हैं  उन  इलाक़ों  के  लोगों  वहां  के  एक  मजदूर  से  लेकर  क्लर्क  तक  कौर
 कलक

 से
 लेकर  इंजीनियर  जब  तक  उस  इलाक़ा  के  देहाती  नौजवान  मिलते  हैं  तब  तक  १०००

 मील
 से  मिल  मालिकों के  रिश्तेदार  कौर  भाई  भतीजे  उन  में  लाकर  न  ठूंसे  जांच  ।  यह  भाई  भतीजा

 वाद
 वहां  पर

 न  चलाया  जाय  ।  उन  मिलों में  उन्हीं  इलाकों के  इंजीनियर्स  atk

 एडमिनिस्ट्रेशन  हों  ।
 जब  इस  तरह  से  इंतज़ाम चलेगा  तभी  किसान  सुखी  हो  सकेगा  ।  २  रुपये  मन

 का

 गठन  का  कम  से  कम  भाव  उसे  दिया  यही  राज की  बहस की  मंशा

 श्री  भागवत  झा  आजाद

 चीरी  के  उत्पादन  पर  कटोती  सगा  कर सरकार
 ने  बड़ी  का  प्रमाण

 दिया
 इस  के  विरूद्ध  मांग  भी

 at  गई
 ft

 अगर

 भ्रंग्रेजो  में
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 फिर भी  सरकार  ने  यह  नीति  अपनाई  जो कि  एक  बर्ष  के  अन्दर  गलत  सिद्ध  हुई
 |  दूसरे

 उन्होंने यह  कटौती  उस  समय  लागू की  जब  कि  बोने  का  मौसम  समाप्त  हो  ।  १  रु०  ७५  नए

 पैसे  की  मूल्य की  वृद्धि  का  प्रोत्साहन  भी  तब  दिया  जा  रहा

 प्रधान  मंत्री  ने  भी  कहा  था  कि  १० प्रतिशत की  कटौती  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अविकसित

 व्यवस्था  में  हमें  उस  बढ़  रहे  उत्पादन  प्रयोग  करना  चाहिए  ।  अरब  हमें  भविष्य  के  सम्बन्ध में

 सरकार की  नीति के  बारे  में  बताया जाना  चाहिये

 मूल्य  वृद्धि  के  रूप  में
 जो  प्रोत्साहन  दिया  उस  के  साथ  एक  शर्ते यह  है  कि

 अधिक

 दाम  उन  क्षेत्रो ंमें  दिए  जाएंगे  जहां  मिलों  को  गड़  कौर  खांडसारी  उत्पादकों  से  प्रतियोगिता

 करनी  पड़े  ।  हमारी  मांग यह  है  कि  गन्ने का  मूल्य  २  रुपये  प्रति मन  बढ़ा  दिया  जाना

 उत्पादन  तभी  बढ़  सकता  है  कि  यदि  सीध  तौर पर  प्रोत्साहन दिया  जाए  ।

 गुड़  झर  खांडसारी  पर  पाबन्दियां  लगाने  से  उपभोक्ताओं  को  इन  से  वंचित  रहना  पड़ेगा
 ।

 दाम को  बढ़ाने की  आवश्यकता  है  ।  गठन  के  दाम  समय  पर  उत्पादक  को  मिलने की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए
 ।  इस  बात  का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए

 कि  गन्ना  मिलों  के  द्वार पर  तुरन्त ते

 लिया  जाए  शर  वहीं  पर  गल्ले  के  दाम  चुकता  कर  देने  चाहियें  |

 चीनी  के  व्यापारियों पर  पाबन्दी  लगाई  जानी  चाहिए  चोर  बाज़ारी  न  हो

 सके  ।  हम  चाहते हैं  कि  निर्यात  भी  क्योंकि उस  से  विदेशी  मुद्रा  का  लाभ  होता  है  ।

 परन्तु  उपभोक्ताओं  की
 झ्ावइ्यकताओं

 को  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  ।

 चीनी  उद्योग  का  कपड़े  के  उद्योग  की  तरह  बहुत  पहले  राष्ट्रीकरण  कर  देना  चाहिए
 था  ।

 चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के
 अ्रतिरिक्त

 कौर  कोई  रास्ता  नहीं  अतः  इसका

 करण  किया  जाना  चाहिए  ।

 थ्रो  दूज  राज  सिह  सदन
 के

 दोनों
 कौर  से  काश्तकारों  की  भलाई  के  लिए  बड़े  ज़ोर

 दार  भाषण  हुए  हैं
 ।

 राज  मैँ  अपने  मित्र  श्री  भागवत  झा
 ae

 जी  को
 धन्यवाद  दूंगा  कि  उन्होंने

 पहली  दिल  खोल  कर  कौर  के  साथ  अपनी  राय  बात  है  ।  परन्तु  हमारी

 सरकार को  मुझे  लगता  है  कि  काश्तकारों से  बड़ा  भंयकर  प्रेम  होगया  है
 ry - .

 श्री  दी०  चे  हमेशा  से  है  ।

 श्री  बुक  राज  सिह  इस  भयंकर प्रेम  की  बात  को  देख  कर  मुझे  एक  देर  याद  भ्राता  है
 : ज

 मजे  इइक पर रहमत ख़दा रहमत  खुदा
 की

 मज  बढ़ता  गया  ज्यों-ज्यों  दवा की  ।

 आपका यह  इंक जी  है  यह  काश्तकार का  गला  काट  रहा  आपको किसी  चीज़  से  प्रेम  तब

 ।  वोट  चाहिय  तो  कहा  जाता  है  कि  चलो होता  है  जब  आपको  किसी  चीज़  की  ज़रूरत होती  है

 काइतकार  के  क्  चलो  काश्तकार के  चन्दा  चाहिये  तो  काश्तकार

 के  त्याग  चाहिये  तो  चलो  काश्तकार  के  श्रमदान  चाहिये  तो  वह  भी  काश्तकार देगा  |

 इस  भयंकर  प्रेम  में  श्राप  उसका  गला  दबाने के  लिए  तैयार  हैं  ।  इस  सदन  के  दोनों  झोर  से  किसी

 की  काइतकार  के  खिलाफ  बोलने की  eta  नहीं  हुई  .  है  ।
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 at  भागवत  झा  आजाद  :  हम  ने  उसके  कभी  खिलाफ  नहीं  बोला  है  |

 श्री  बीज  राज  सिंह : प्राज काइतकार ary  काश्तकार  की  क्या  हालत  इसको  श्राप  उसकी  क्या

 गति  इसको  श्राप  देखें  ।  उसके  सामने  एक  चुटकला  छोड़  जाता  जिस  की

 वजह  से
 कल

 क्या  उसकी  सोचकर  वह  परेशान होने  लग  जाता  है  ।
 कल  क्या  होने  वाला

 इस  के  बारे  में  एक  शब्द भी  नहीं  कहा  गया  है  l

 २६  भ्रमित  को  हमारे  थामस  साहब  ने  एक  भाषण  राज्य  सभा  में  दे  दिया  ।  काश्तकार तक

 बात  दिल  दहल  लगा कि  कोल्ट भी  बन्द  हुगआा है  गन्ने का  भी
 उत्पादन  बन्द

 खांडसारी  जिस  के  लिए  राज  हमारे  गांव  का  arent  राव  बनाता  वह  भी  गई  |  काइतकारका

 हिल  ।  एक  बात  मैँ  कहना  तो  नहीं  चाहता  लेकिन कट्टे  बगैर  मानूंगा  नही ं|

 चीनी  बहुत  मुम्किन  थोड़े  से  लोगों  को  पकड़  कर  उनका  ब्रेन  वाशिंग  करते  परन्तु

 की  सरकार  हमारे  काश्तकारों  का  दिन  रात  ब्रेन  वार्मिग  कर  रही  ।  ड्राप  काइतकार के  पास

 जा  कर  वह  क्या  कहता  |  बच्चा  बच्चा  चिल्ला  चिल्ला  कर  कह  रहा  है  कि  हमारी

 कोई  सिक्योरिटी नहीं  हमारा  कोई  पुरखां हाल  नहीं  है  ।.  मैं  प्रभी  हाल  ही  में  at

 कांस्टिट्यूएंसी में
 गया  (aerate) विभूति  मिश्र  जी  बेठ  मैं  झापके  बच्चों

 की  उम्र का  हूं  ।  इस  तरह  से  इंटरप्ट  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  बाद  में  में  आपको  बता  दूंगा  ।

 वहां पर  मुझे  काश्तकारों  ने  मेरा  नाम  लेकर  मुझे  कहा  कि  areal  इसलिए चुन  कर  भेजा  था

 कि  श्राप  खुद  काइतकार
 हैं  atta  के  दिल  में  काश्तकारों  के  लिए  दर्द  परन्तु  पराजय

 आप  भी  वहां  जाकर  कुछ  नहीं  कर  सके  हैं  ।  राज  काश्तकार  मुंह  फाड़  फाड़  कर  कहता  है  कि

 सरकार  हम  से
 सब  कुछ  ले  हमें कुछ  नहीं  हम  नौ  घंटे  के  बजाय  बारह  घाट  काम

 करने
 को

 तैयार
 परन्तु  हमारे  बच्चों  के  पेट  के  लिए  रोटी  दे  दे  ।  star कुछ  नहीं  चाहिये

 क्या  कम्युनिज्म  की  धारणा  नहीं  है  |
 क्या  यह  सरकार  की  ही  करतूत  का

 नतीजा  नहीं
 कि

 वह  इस  तरह  से  सोचने  पर  मजबूर  हो  क्या यह  ब्रेन  वाशिग

 नहीं
 है  Parra  कर  कया  रहे  हैं  (  अख़्तर  जो  सच्ची  बात  उसको  सुनने के

 कलेजा  चाहिये
 ।

 aero  थोड़ा  कमजोर  हो  चुका  यह  मुझे  मालूम

 है
 ।

 परन्तु  कोशिश  कीजिये  ।

 प्लानिंग  कमिशन  तथा  खादी  उद्योग  चिल्ला चिल्ला  कर  कहता  है  कि  हमें  ७.  ५  लाख  टन

 उत्पत्ति
 कर

 देनी  टारगेट पूरा  करलेना  ।
 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  गुड़  और

 सारी  का  क्या  कभी  पूरा  हुमा  है
 ?

 कभी  नहीं  हुमा  है
 ?

 यह  भी  काटज  इंडस्ट्रीज

 इस  को  भी  राज  सरकार  मानने  के  लिय  तैयार  नहीं  है  ।  बड़े  खेद  का  विषय  है  ।  चर्खे की

 बात  को  वह  मानती  है
 ।  लेकिन बैल  के कोल्ट से  तेल  पैरा  इसको  वह  मानती  नहीं

 जब  कि  एक्सपेलर खड़े  हुए  चर्खा  चलता  है  जब  कि  बड़ी  बड़ी  स्पिनिंग  मशींज़  खुली  हुई

 हैंडलूम के  कपड़े  के  लिए  श्राप  करोड़ों  रुपया दे  रहे  उसको  प्रोत्साहन  देने के  लिए  हर  तरह

 से
 तैयार

 लेकिन  ate  वाले  का  या  हमारे  खांडसारी  वाले का  दाब  रहे  हमें  खत्म
 करने  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं
 ।

 मैं  आपको  बताऊं  की  खांडसारी  जिस  दिन  रुक  उस  दिन

 गांव  कौ  इकोनोमी  भी  खत्म  हो  जाएगी  ।  खांडसारी  हमारे  रा  प्रोडक्ट को  लेती  है
 हमारा  राव  बनाते

 हैं
 ।

 अगर  हम  रावको  ले  जाकर  इसे  बेचने  का  प्रयत्न  करें  तो  उसे  खरीदने  वाला

 कोई  नहीं
 मिलेगा  ।

 उस  से  खांडसारी  की  शक्कर बनती  है  ।  जब  वे  उसको  लेते  हैं  तब

 जा
 कर

 हमें  पैसा  मिलता है
 ।

 ड्राप  खांडसारी  को  मार  रहे  हैं  खांडसारी  को  ही  नहीं  मार
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 रहे  बल्कि  काइतकार को  श्राप  मार  रहे  एक  स्टेटमेंट दिया  जिस  से  खलबली  मच गई  .

 श्री  काशीनाथ  पांडे
 :

 आपका  तरीका  मालूम  है  हमें

 श्री  श्रॉंकारलाल  बैरवा  :  खलबलाहट  क्यों मच  गई  है  ।  शांति  से  सुनता

 थ्री  बृज  राज  में  आंकड़े नहीं  देना  चाहता  श्रौरनहीं  मेरा
 उन

 में  विश्वास

 a
 >  ।  लेकिन  फिर  भी  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  ae  ara  लाख  टन  जो  चीनी  बनती

 यह  श्राप  देखें  कि  कैसे  बनती  है  भ्र ौर  कितने  met  इस  में  लग  हुए  हैं
 ।  चूंकि  मेँ  यह  साबित

 करना  चाहता  हूं  गुड़  शर  खांडसारी  काटेज  इंडस्ट्री  इसलिए  dae  बात कह  रहा

 हूं  ।  जिन  बड़ी  बड़ी  मशीनों  को  बिनोवा  जी  ने  राक्षस की  संज्ञा  दी  उन  से  जो  चीनी  तयार  होती

 है  तीस  लाखटन  के
 करीब

 उस  में  केवल  डेढ़  लाख  लोग  काम  में  लगे  हुए  केवल  डेढ़  लाख

 व्यक्तियों को  एम्प्लाय करती  इतनों  को  ही  उन  में  एम्प्लॉयमेंट  मिला  हुआ  है  |

 सारे  का  सारा  काम  ये  मशीनों  करती  जिन  को  विनोबा  जी  ने  राक्षस  की  संज्ञा  दी  है  ।

 इसके  विपरीत  केवल  ढाई  लाख  टन  खांडसारी  उत्पन्न करने  के  पचास  हज़ार  wet

 काम  करते  यह  उद्योग  पचास  हज़ार  आदमियों  को  रोटी  देता  है  ।  उस  की

 तरफ  ध्यान  उसकी  रोटी  छीनने  की  तरफ  पका  ध्यान  है  ।  श्राप

 अ्रक्सर  उनकी  कहते  इसलिए नहीं  fe  आपका  मन  इन  बातों  पर  नहीं

 आपका मन  है  इन  बातों  पर  लेकिन  are  मजबूर  हैं  क्योंकि  wa  सच  बात  कभी  मानते

 ही  नहीं  केवल  झूठी  बात  को  ही  मानते  हैं
 ।

 फैक्ट्रिज  की  कंजम्पशन  को  देखें  देखें  कि  उनका  कया  स्थान  बैठता  है  ।  एक  तिहाई  से

 भी  कम  का  कं जम्प दान हमारी  फैक्ट्रिज  करती  दो  तिहाई  से  अधिक  गन्ना  ज़ो

 है  उसका  क्या  क्या  इसको  भी  कभी  सोचा  है
 ।  एक तिहाई  वालों  के  लिए  तो प्रोत्साहन  दे

 रहे  हैं प्रौर दो  तिहाई  से  जिन  गांव  वालों  को  रोटी  मिलती  उसके  ऊपर  a  लेवी  लगाने

 की  बात  सोचते  हैं  ।  इस  कलिकाल  में  इस  तरह  की  बात  सोचना पाप  है  ।  इस  तरह  की  बात

 अप  सोचते  हैं  तो  कल  को  इसके  परिणाम  भ्रच्छे  नहीं  होंगे  ।  काश्तकार  का  ब्रेन  वार्मिग  करके

 अधिक  दिनों  तक  उसको  बेवकूफ  बना  कर  नहीं  रख  सकते  हैं  ।

 खांडसारी  कौर  गुड़  के  बारे  में  शब्दों  के  से  या  जादू  से  भले  ही  श्राप  कहदें  कि

 रिकवरी  कम  होती  खराब  चीज़  बनती  परन्तु  वस्तु  स्थिति  सेऊराम  मुंह  नहीं  मोड़  सकते

 हैं  ।  खादी
 का  भी  तो  खराब  कपड़ा  होता  बहुत  बढ़िया नहीं  होता  उस  से  बहुत  ज्यादा

 चिकाना  कपड़ा  मिलें  बनाती  हैं  ।  परन्तु  उसको  प्रोत्साहन  देते  हैं प्र ौर  गुड़  को  आप  खत्म  करना

 चाहते हैं  यह  जो  गुड़  वह  मनुष्य  के  ही  खाने  की  चीज़  नहीं  जो  काइतकार  को  बोने  में

 मदद  करता  उसके  इलाज  के  लिए भी  गड़  की  झ्रावश्यकता  होती  जब

 काश्तकार गठन  को  पेरता  है  तो  एक  पौना  उठा  कर  बेल  को  भी  खिला  देता  है  ।  यदि  maa
 ह

 इसको  खत्म  कर  दिया  तो  मनुष्य  ही  काश्तकार ही  पशु  भी  झ्रापको  gut

 am  ।  जिस  दिन  गांव  का  कोल्हू  बन्द हो  जाएगा  |

 देश  के  कई
 करोड़  गन्ना

 उत्पादकों  की  से  मैं  सरकार  से  रहम  की  दरख्वास्त  करता  भीख

 मांगता  हूं  कि  उन्हें मत  मारो  ।  नगर  सरकार
 ने  ऐसा  किया तो  यह  सरकार उसी  लालची की  तरह

 से  पछताओगी  जिस  ने  सोने  के  झंडे  देने  वाली  मुर्गी को  चीर  कर  एक  ही  बार  में  सारे  भ्रंडे  निकाल



 रे८१६  चीनी  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  बुधवार  ११  १९६३

 लेने  की  बात  सोची  थी  ।  फारेन  एक्सचेंज  श्राप  उसी  से  कमा  सकते  हैं  जब  कि

 wy  करोड़  आदमियों
 के हमारे  यहां  के  ४५  करोड़  आदमियों  के  मुंह से  चीनी  छीनी न  जाए  |

 मूंह  को  चीनी  देने के  लिय  यह  श्रावक  क्योंकि उन  में  से  ७४  फी  सदी  गांवों में  रहते

 नाप  गुड़  को  प्रोत्साहन  ।  श्राप राव  को  प्रोत्साहन  ।  झाप  गन्ना  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  दें
 |

 एक  बार  यदि  श्राप  ने  प्रोत्साहन दिया  तो  फिर  यह  कष्ट  दूर  हो  सकता  है  अन्यथा  नहीं  |  यदि

 बाप  ने  काश्तकारों  की
 कौर  देखा  जो  गरीब  सतायें हुए  जिन को  अंग्रेज  ने  भी

 काफी  हद  तक  सताया  यदि  श्राप  भी  उनको  सताते  रहे  तो  मैं  केवल  तुलसीदास  की  चौपाई

 याद  दिखाऊंगा

 हाय  गरीब  की  स्वर्ग लोक  तक

 प
 मरेढोर की  खाल  से  लोहा  भस्म  होजाय

 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  यह  सरकार  उनकी  आहों  से  भस्म

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  कल  उत्तर  देंगे  ।

 लोक-सभा  १२  १९  ६३/२१  १८८५  के

 लिए  स्थगित  हुई

 a  ey  नवाह

 —

 मिल  प्रंग्रेजी
 में
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